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 श्री  एन०  सामना  :  क्या  इलायची के
 लोक  सभा

 लिए
 भी

 कोई  गवेषणा  केन्द्र  हू
 ?

 शुक्रवार  १२.  मार्चे  @S4s

 डा०
 पी०

 एस०  देशमुख
 :

 जहां  तक

 सभा  एक  बजे  समवेत  हुई  श्री  एस०  ato  सामन्त  माननीय  मंत्री

 महोदय  पीठासीन  हुए  जी  ने  बतलाया  कि  केन्द्र अथवा  राज्यों  के

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्त र  अंतर्गत  भारतਂ  में  कोई  गवेषणा  केन्द्र  नहीं  है  |

 तिलहन  वर्ण  केन्द्र
 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  कोई  विकास  केन्द्र

 स्थापितਂ किए  गय  हे  ?
 *९४१. श्री  हेम  राज  :

 खाद्य

 तथा  कृषि  मंत्री  ae  बतान  की  HIT  करेंग
 :  डा०  पी०  एस०  देशमुख

 :  गवेषणा  उन

 सभी  राज्यों  में  की  जा  रही  है  जो  पर्याप्त  मात्रा भारत  में  अलसी
 अथवा  तिलहन

 के  कितने  केन्द्र  हू  और  वे  कहां  में  तिलहन  उगाते  st  तिलहन  समिति  द्वारा

 समर्थित  योजनाओं  के  अंतगंतਂ  राज्यों  तथा
 कहां  स्थित  और

 प्रत्येक  पर  कितनी  राशि  व्यय
 केन्द्र  द्वारा  कांफी  व्यय  भी  किया  जाता  है  |

 श्री  राघवाचारो  :  क्या  में  जान  सकता
 की  जाती  हैँ  तथा  उसमें  कितना  अनुपात

 केन्द्र  का  होता हू  और  कितना  राज्यों
 का

 ?
 हूं  कि  oer  में  अनन्तपुर  नामक  स्थान  पर

 तिलहन  में  गवेषणा  करने  वाली
 कृषि  मंत्री  पी०  एस०

 केन्द्रीय  सरकार  अथवा  भारतीय
 टेक्नोलॉजिकल  इंस्टीट्यूटਂ  नामक  एक

 केन्द्रीय  तिलहन  समिति  के  अंतगर्त  कोई  संस्था  नहीं हू  ?

 अलसी  at  तिलहन  गवेषणा  केन्द्र  नहीं
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  इस  संस्था

 राज्यों  में
 भी

 ऐसे  कोई  केन्द्र  नहीं  ह  के  बारे  में  इस  समय  मुझे  अधिक  जानकारी

 जो  अनन्य  रूप  से  अलसी  अथवा  अनन्य  तिलहन  नहीं  किन्तु  मेरा  रुपाल  है  कि  यह  अनन्य  रूप

 की  गवेषणा के  लिये  हों  ।  हन  फससों  पर  से  गवेषणा  संस्था  नहीं  हू
 ।

 उन  केन्द्रों  में  गवेषणा  होती  ह  जो  उन  कृष्य
 चावल की  खेती  की  जापानी  प्रणाली

 फसलों  से  सम्बन्धित  ह  जो  किਂ  बारी-बारी

 से  तिलहन  की  फसलों  के  साथ  उगायी  जाती  OY,  ठाकुर  सिंह  चरक  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषिमंत्री  यह  बतलाने  की
 qt

 set
 नहीं  उठता |

 कृपा  करेंगे  किन-किन  राज्यो ंने  चावल

 770  P.  5.  D.
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 की  खेती  की  जापानी  प्रणाली  अपनाकर  अपनी  fara  स्वास्थ्य  संगठन

 प्रति  एकड़  चावल  की  उपज  में  वृद्धि की  है  ?  *९  ४३.  सरदार  हुक्म  क्या

 स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  :
 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  देशमुख  :

 चावल  की  खेती  की  जापानी  प्रणाली  द्वारा  क्या  १९५४  में  जनता

 खेती  में  उपज  करने  की  अब  तक  निम्नलिखित  में  fara  स्वास्थ्य  संगठन  के  कार्यपालक  बोड़ें

 राज्यों  से  सूचना  प्राप्त  हुई  है
 :  का  १२३वां  अधिवेशन  तथा  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन

 आसाम  |

 मध्य  प्रदेय  |  थी

 कीसा  । t  तो  इस  अधिवेशन  में

 उत्तर  प्रदेश  ।  भारत  के  लिए  महत्व  रखनें  वाले  किन-किन

 पश्चिमी  बंगाल  ॥  विषयों पर  चर्चा  हुई  और

 पेप्सू  ।  क्या  fara  स्वास्थ्य  संगठन  के

 मध्य  भारत  |
 नियमित  आयव्ययक  में  कोई  afg  की

 त्रावणकोर-कोचीन  ।

 मसूर  ।

 १०  त्रिपुरा ।

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  चन्द्र  :.

 जी  att

 ठाकुर  seat  fag  चरक  क्या
 प्रादेशिक  संचालकों  बजे

 राज्यों की  सभी  आवहवाओं  को  एकरूप  वुद्धि  जो  कि  अनौपचारिक  सम्मेलन

 भारत  से  विशिष्ट  रूप  से  सम्बन्धित

 किन्हीं  भी  स्वास्थ्य  समस्याओं  पर  चर्चा
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  वृद्धि

 नहीं  की  गयी  थी  ।  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन

 पांच  अतिरिक्त  उपज  से  लेकर  अड़तीस
 के  १३वें  अधिवेशन  में  चर्चा  गए

 मन  अतिरिक्त उपज  तक  हुई  ।'
 महत्वपूर्ण  प्रश्नों  को  wait  हुए  एक

 ठाकुर  लख्मण  सिंह  चरक
 :

 क्या  यह  सदन  पटल  पर  रखें  जाता  हैं  ।

 प्रयोग  जम्मू  तथा  कश्मीर  राज्य  में  भी  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या

 किया  गया  था  ?  बोझ  ने  सिफारिश

 की  कि  मई  में  fara  स्वास्थ्य
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  इस  सम्बन्ध

 सभा  की  स्वीकृति  के  विस्व  स्वास्थ्य

 में  मेरे  पास  अब
 तक

 कोई  जानकारी नहीं
 a  संगठन  के  नियमित  आयव्ययक  में  वृद्धि

 a  की  जाए ।

 श्री  दादी  :  क्या  में  voter  प्रति
 सरदार  हुक्म  सिह  :  आयव्ययक  में

 एकड़  तथा  लागत  प्रति  एकड़  जान  सकता
 इस  वृद्धि  की  आवश्यकता  क्यों  पड़ी  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  (  राजकुमारी अमृत  कौर  )
 :

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  या  यह  सिफारिश
 कुछ  तथ्यों  के  आधार  पर

 दो  सप्ताह  पुत्र  पुछा  गया  था  |  अगला  की  गयी  हैँ  तथाकथित  अल्प-चिकित्सित

 देशों  द्वारा  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  से  अनेक
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 कार्यक्रम  लेने  को  कहा  जाता  है
 ।  aa i)  कि  अनेक  की  जांच  की  हैँ  जो

 कि

 राष्ट्र  संगठन  से  मिलने  वाले  वर्तमान  वित्त  अंतिम  स्वीकृति  के  लिए  दिक्षा-विभाग को

 से  यह  ऐसा  करने  में  असमथ ह  |  अतएव  भेज  दिए  गये  हे  ।

 कार्यपालक ave  ने  सिफारिश  की  यदि
 सेठ  गोविन्द दास  :  १९५२  में  जो

 सदस्य  राज्य  यदि  कुछ  अधिक  राशि  तो
 यह  कमेटी  बनायी  गयी  उसने  यह

 अतिरिक्त  वित्त  उपलब्ध  हो  सकता है  |  काम  समाप्त  कर  लिया  है  और  अब  इस

 यदि  कार्य पाली  बोड़  की  सिफारिशों  के
 तरह  की  कमेटी की  कोई  आवश्यकता  नहीं

 अनुसार  आयव्ययक  में  वृद्धि  हो  तो

 अन्य  देशों  की  प्रकार भारत  मं  भी  इस  संगठन
 श्री  अफगान  समिति  द्वारा  ण द

 की  समस्त  योजनाओं  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ।
 नबी  तथा  इसी  अक्षरों  से  प्रारम्भ  होने

 सरदार  हुक्म  सिंह
 :

 क्या  में  जान  वाले  रेलवे  से  सम्बन्धित  शब्दों को  अंतिम

 सकता  हुं  कि  इस  वृद्धि  आयव्ययक  के
 रुपये  दिया  गया  है  तथा वे  शिक्षा  मंत्रालय

 लिए  हमें  कितनी  राशि  देनी  पड़ेगी  ?

 को  भेज  दिए  गए  हें  जहां  कि  उन  पर  वैज्ञानिक

 राजकुमारी अमृत  कौर  :  हमें  निश्चय  शब्द  निर्माण ale  द्वारा  विचार  किया

 ही  अधिक  राशि  देनी  शायद  ६  से
 जा  रहा है

 ८  लाख  रुपये  जेसा  भी  सभा  द्वारा

 निर्णय  किया  जाए  |
 सेठ  गोविन्द दास  :  उसके  बाद  के

 अक्षरों  का  जहां  तक  सम्बन्ध  उसके  विषय

 सरदार  हुक्म  सिह  क्या में  जान
 में  क्या  हो  रहा  हैं  ?  क्या और  कोई  कमेटी

 सकता  हूं  कि  आगामी  मई  में  बैठने  वाली
 बनायी  जा  रही  है  या  वही  कमेटी  '  अभी  आगे

 fart  स्वास्थ्य  सभा  द्वारा  हमारी  स्वास्थ्य
 का भी  काम  करने  वाली है  ?

 सम्बन्धी  कोई  योजना  स्वीकृत  किए  जाने  की

 कोई  आशा
 ?  रेलवे तथा  परिवहन  मंत्री

 यह  कमेटी  अभी  और
 राजकुमारी  अमत  कौर  कार्य  सूची

 ato

 कोई  नई  बनाने  का  विचार  नहीं  लेकिन
 अभी  मेरे  पास  नहीं  किन्तु  सम्बन्धितਂ

 जो  हिन्दी  सेक्शन  वह  कुछ
 देशों  द्वारा  प्रस्तुत  सभी  योजनाओं  पर  विचार

 किया  जाता  और  बहुत  अनुकूल  तरीके
 शब्दावली बना  रहा  है  और  उसको

 तौर पर  इस्तेमाल  करने  का  आदेश
 से

 हिन्दी  के  विशषज्ञ  की  समिति
 भी  दे  दिया है  ।

 श्री  बीर  स्वामी  :  क्या  में  जान  सकता
 *<९  सेठ  गोविन्द  दास  :  क्या  रेलवे

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  हुं  कि  यह  सत्य  नहीं  हूं
 कि

 अंग्रेज़ी  परिभाषिक

 दादों  के  लिए  हिन्दी  शाब्द  निर्धारित  करने
 क्या  रेलवे  में  प्रयोग  किये  जाने  वाले

 अंग्रेज़ी

 पारिभाषिक  दादों  के  हिन्दी  पर्यायवाची  में  समिति  को  बहुत  कठिनाई  पड़  रही  है
 ?

 दाऊद  निश्चित  करने  के  लिये  कोई  विशेषज्ञ
 श्री  कल  बी०  शास्त्री

 :  यह  बात  सही
 समिति  नियुक्त  की  गई  है  ?

 नहीं  वह  समिति  नामों  की
 एक  सूची

 रेलवे  परिवहन  उपमंत्री  तैयार  कर  चुकी  तथा  वह  सुची  स्वीकृति

 ATTA  )  सन्  १९५२  के  प्रारम्भ  में  के  लिए  दिक्षा  मं  AIH  को  भेज  दी  गयी

 एक  समिति  नियुक्त  की  गयी  जिसने iid  1  नय
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 श्री  टी०  एस०  ए०  क्या  सरकार  इस  आवश्यकता  का  कितना

 ने  यह  सामान्य  सिद्धान्त  स्वीकार  कर  लिया  भाग  देशी  उत्पादन  द्वारा  पुरा  होता  है  और

 है  कि  इन  कामों  के  लिए  अंतर्राष्ट्रीय  कितन  आयातों  द्वारा  प्राकृति

 शब्दों  को  अपनाया जाएगा  ?  तथा  सांदजेषिक  कानून  दोनों  और

 श्री  Uso  alo  शास्त्री  मुझे  खेद  क्या  सांश्लेषिक  मलेरिया  निरोधक

 है  कि  इस  पर  में  कछ  नहीं  कह  सकता  ।  इंस  चीज़ों  की  प्रतियोगिता  से  सिंकोना  की  खेती

 पर  चर्चा  करना  तथा  उस  दृष्टिकोण  से  इस  पर  प्रभाव  पड़ा  है  और  यदि  तो  किस

 पर  निर्णय  करना  शिक्षा  मंत्रालय  तथा  अन्य  सीमा  तक  ?

 सम्बन्धित  मंत्रालयों का  काम  हैं  ।
 स्वास्थ्य  उपमंत्री  चन्द्रशेखर

 :

 सेठ  गोविन्द  जहां  तकਂ  अंतर्राष्ट्रीय  भारत  में  इस  समय  कुनैन  की  कुल

 दीपावली  का  सम्बन्ध  क्या  माननीय  लगभग  3,00,000  पौंड

 प्रति  वर्ष  प्राक् कलित  की  गयी  हैँ  । मंत्री  जी  यह  जानते  हें  कि  अन्तर्राष्ट्रीय

 दाब्दावलि  जैसीਂ  कोई  चीज  नहीं  और
 उपस्थित  आवश्यकता  में

 जो  दीपावली  बाक़ी  है  वह  कब  तक  बन  जाने  भारत  में  उत्पादित  at  जाने  वाली

 की  सम्भावना हैं  ?  आयातित  कुनैन  तथाਂ  सांइ्लेषिकों  के  औसत

 इस  प्रकार  है अध्यक्ष  महोदय  में  समझता हूं  कि

 इस  पर  हमਂ  तके  कर  |  अब  अगला  देशी  कुनैन  १२  प्रतिशत

 प्रश्न  लिया  जाएगा |  आयातित  कुनन  २१  प्रतिशत

 सेठ  गोविन्द  में  एक  बात  जानना
 आयातित  सांश्लेषिक  ६७  प्रतिशतਂ

 कुनैन  क्षारों  के  रूप  में )
 भीਂ  चाहता था  कि  बाक़ी  शब्दावली कब  तक

 तैयार हो  जायगी  ?
 इस  समय  भारत  में  व्यापारिक  आधार

 पर  संश्लेषित  मलेरिया-निरोधकों  का

 अध्यक्ष  यह  टर्न  पर  चर्चा

 वास्तव  में  भाषा  इस

 उत्पादन  नहीं  होता  ?

 उठाना  मात्र  ह े।
 गत  विश्व  युद्ध  के  दौरान  में

 बात  पर  नि भेंर  होगी  कि  जनता  क्या  स्वीकार

 करती है
 कुनैन  प्रचलित  थी  ।  युद्ध

 के  उपरान्त  से  संश्लेषित  wateat-fatera

 सेठ  गोविन्द दास  में  ने  यह  भी  अधिकाधिक
 '

 संख्या  में  प्रयुक्त  किए  गये

 पुछा  कि  बाक़ी  शब्दावली  तक  बन
 हैं  क्योंकि  उनका  मूल्य  अपेक्षाकृत  कम  है  ।

 जाएगी  ?  उन्होंने कहा  था  कि  बाकी
 किन्तु  अभी  तक  विद्यमानਂ  सिंकोना  बयानों

 वलि  तैयार हो  जाएगी  ।
 पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  अगला
 श्री  एस०  एन०  दास  भारत

 लेंगे  ।
 a  को  कुनैन  में  स्वावलम्बी  बनाने  की  कोई  योजना

 कुनन

 *QS9,  श्री  एस०  एन०  क्या  श्रीमती  चन्द्रशेखर
 :  :  श्रीमान्  ।

 स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  :
 ait  एस०  एन०  दास  वह  निश्चित

 भारत  की  की  उस्मान  समय  क्या  है  जब  तंक  भारत के  स्वावलम्बी

 हो  जान  खी  आशा
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 aa  चन्द्र  कुनन का  अधिक
 खाते  २०,०००  टन  तथा

 द्वारा  १,२०,०००  टन  चावल उत्पादन  करने  के  अनाम लाई  पहाड़ियों

 में  एक  निर्माण शाला  बनाने  पर  विचार  हो
 यदि  तो  क्या  १९५४  a

 रहा  ह  |  तत्पश्चात  हम  लगभग  १५०  बर्मा  से  कुछ  चावल  का  आयात  होगा
 ?

 पौ०  कुनन  का  उत्पादन  करेंगे  और  हम

 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  एम० स्वावलम्बी  हो  जायेंगे  ।

 ato  कृष्ण प्पा )  सितम्बर  १९५१

 श्री  एस०  एन०  दास  :  क्या  भारत
 के  भारत  बर्मा  व्यापार समझौते  के  अन्तरगत

 मलेरिया  निरोधक  साइ्लेषिक  औषधि
 भारत  सरकार  को  आश्वासन  दिया  गया

 का  उत्पादन  कोई  योजना
 था

 कि  १९५२  से  2344.0  तक  प्रति  वर्ष
 तथा  यदि  तो  उका  क्या  काय  क्रम

 a  wv  बर्मा  भारत  को  सरकारी खाते  पर  2,320,000

 ह्  टन  तथा  व्यापार  द्वारा  %,20,000  टन

 श्रीमती  चन्द्र  राखी  आजकल  पश्चिमी  चावल  देता  रहेगा  ।

 बंगाल म॑  रिश रा  म  केमिकल

 इन्डस्ट्रीजਂ  द्वारा  एक  निर्माणशाला  स्थापित

 करन  को  योजना  है  ।  श्री  दादी  इस  तथ्य  की  दृष्टि  से

 कि  सरकार  ने  बताया  है  कि  वे  बम्बई  राज्य
 श्री  एम०  डी०  जोशी  क्या  भारतीय

 जितना वह  चावल  दे  सकत

 भाषणों  से  कोई  मलेरिया  निरोधक  भेषज
 क्या  सरकार न  उस  राज्य म  चावल  F

 तयार  करने  की  दृष्टि  कोई  गवेषणा  अन्ताजिला  परिवहन  से  प्रतिबन्ध  हटाने  के  साथ

 हो  रही  है  साथ  चावल  का  राशन  तोड़ने  को  सलाह

 श्रीमती  चन्द्र  शखर  कुनैन के  अतिरिक्त  देने  पर  भी  विचार  किया  और  यदि  हां

 तो  FAT  बम्बईਂ  सरकार  यह  सलाह  स्वीकार और  किसी  चीज़  का  मुझे  पता  नहीं  हँ  ।

 करेगी  ?

 डा०  राम  रव  मंत्री

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  एक  प्रश्न कर i  अभी  यह  बताया  ह  मलेरिया की

 रोक  थाम  के  लिये  सांस्लेषिक  भेषजों  की  मांग
 सकते  ह  |  उन्होंने  तीन  प्रत  किय  हं

 माननीय  मंत्री  क्या  उतर  देते  हें
 ?

 बढ़  रही  इस  कथन  की  दृष्टि  से  इस  प्रकार

 के  भ  जजों  का  उत्पादन  आरम्भ  करने  के  लिये  श्री  एम०  वी०  कृष्ण प्पा  ज्यों  ही

 सरकार  क्या  कार्यवाही कर  रही  है  ?  बर्मा  का  चावल  भारत  हम  इस

 प्रशन  पर  विचार  करेंगे  |  एक  प्रस्ताव  यह
 श्रीमती  चन्द्र  चव्य ख़र  मझे  ऐसी  किसी

 कायंवाही  का  पता  नहीं  ह  ।  हे  कि  उन  ग्यारह  नगरों  को  छोड़कर  जहां

 बर्मा  से  चावल  समझौता
 अनुवादित  राशन  बम्बई  में  एक  पखवारे

 में  चावल  के  छाने  उपभोग  की

 के  ४९.  श्री  दिशा  क्या  खाद्य  तथा  मात्रा आदि  पर  से  सारे  प्रतिबन्ध  हटा

 कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  दिय  जायं  |  अत  :  जमा  चावल के  आने  के

 क्या  यह  सच  है  fe  सरकार  पहनाएं  हम  उस  प्रश्न  पर  ध्यान  देंगे
 ।!

 ने  बर्मा  से  तीन  वर्ष  के  लिये  एक  श्री  एन०  एम०  लिंगम  :  क्या  यह  सच

 किया हैं  जिस  के  अनुसार  बर्मा  सरकारी  कि  तामील  नाद  चेम्बर  आफ  कमसे
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 ने  सरकार  से  अभ्यावेदन किया  है  कि  बर्मा  अध्यक्ष  महोदय  में  ने  एक  प्रश्न  की

 सरकार  के  साथ  अपनी  सरकार  के  इस  अनुमति दी  है  ।  में  दूसरा  wet  रहा

 समझौते  का  प्रभाव  उन  पर  उलटा  पड़ेगा  हु

 शौर  वे  उस  चावल  का  आयात  नहीं  कर  श्री  दशिवनंजप्पा  बमों  से  प्राप्त  होने

 सकेंगे जिसके  लिये  उन्हें  अनुमति  पत्र-दिये  वाले  चावल  की  दुष्टि  क्या  सरकार  का

 जा  चुके हें  ?  विचार  देश भर  में  चावल  पर  से  नियन्त्रण

 श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा  झगड़ा  यह  हटाने का  ह  ?

 नहीं था  वास्तव  में  साउथ  इण्डियन
 श्री  एम०  वी०  कृष्ण प्पा  इसका

 चेम्बर  आफ़  काम सं के  पास  बहुत  सा  चावल
 अनेकों  बार  उत्तर  दिया  जा  चुका  हे  ।

 जमा  हू
 ।

 उनका  विचार  था  यदि  हम
 डेक  यात्री  समिति  का  प्रतिवाद

 बर्मा  से  चावल
 का

 आयात  करते  हे  तो  वह

 ay  के  कमी  के  मासों  मं  अधिक  धन  प्राप्त  *QuO,  डा०  राम  सुलग  क्या

 न
 कर  सकेंगे

 |
 यह  एक  मुख्य  कारण  था  ।  परिवहन  मंत्री  यह  बताने

 क़्या  करेंगे  .

 दूसरी  आपत्ति  यह  थी  कि  कदाचित  हमें
 क्या  उस  समिति  जो  यात्रा

 अच्छी  प्रकार  का  चावल  प्राप्त  न  हो  क्योंकि  करने  वालें  डैक  यात्रियों  कठिनाइयों

 बर्मा  के  पास
 पिछले  ay

 का  स्टाक  दोष
 की  जांच  पड़ताल  करने  तथा  प्रतिवेदन

 ह  ।  इन्हीं दो  कारणों  से  उन्होंने  अपने  उस
 देने  के  लिये  १९५०  में  पीड़ित  की  गई

 अभ्यावेदन  जो  उन्होंने  केन्द्रीय  मंत्रालय
 तथा अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है

 को  प्रस्तुत  किया  आपत्ति  की  थी  i
 यदि  हां

 उस  प्रतिवेदन

 डा०  रामा  क्या  सरकार  को  में  की  गई  सिफारिशों  को  किस  सीमा  तक

 विदित  है  कि  बर्मी  हमें  चावल  लागू  किया  जा  चुका  है  ?

 देने  के  लिये  बिगड़े हुये  चावल  पर  पुन  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 पालिश कर  रहे  हें
 !

 अलग दन
 )

 al

 श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा  :  हमने  किस्म  एक  जिसमें  समिति

 के  संबंध में  समझौते  में  कुछ  विशेषतायें
 की  मुख्य  मुख्य  सिफ़ारिशों दी  हें  तथा

 रखी  हें  तथा  भारत  को  पलभर  होने  वाले
 यह  भी  बताया गया  है

 की
 वे  कहां  तक  लागू

 चावल  की  किस्म  के  संबंध  में  हम  अधिक  की  जा  चुकी  सदन  पटल  पर  रखा  जाता

 सरे  अधिक  सावधान  तथा  aah  रहेंगे  ।  यदि
 है  ।  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या

 यह  विश्लेषकों की  अपेक्षा  गिरा  होगा
 तो

 २]

 हम  वह  चावल  अस्वीकार  कर
 देग  |  माननीय

 डा०  राम  सुलग  fag  :  इस  समिति

 सदस्यों के  मस्तिष्क  में  ऐसे  कोई  शंका  नहीं
 की  मुख्य  सिफ़ारिशों  में  से  एक  सिफ़ारिश

 होनी  चाहिये  कि  हम  ऐसा  चावल  स्वीकार
 यह  थी  कि  भारत  तथा  अफ्रीका  के

 बीच  चलने

 करेंगे  जो  हमारी  विशेषताओं  से  गिरा
 वाले  जहाज़ों  डेक  यात्रियों  के  लिये

 होगा ।
 सोने  के  स्थान  की  व्यवस्था  होनी  afer  ।

 डा०  रामा  राव  क्षमा  सदन  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  के  अत  तर

 श्रीमान  उन्होंने मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  बी०  argo  एस०  एन०  कम्पनी  ने  बड़ी

 दिया  चालाकी  से  इस  सिफ़ारिश  को  स्वीकार
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 करना  टाल  दिया  ह  ।  सरकार  ने  उन्हें  के  ले  लेने  से  क्या  वर्तमान  तमंचा  रियों

 एसा  क्यों  करने  दिया
 ?

 के  वेतन में  कोई  परिवर्तन
 तथा

 श्री  यह  समिति  १९५०  यदि  तो कितना

 म  नियत  की  गई  थी  तथा  इसने  कछ  स्वास्थ्य  उपमंत्री  चन्द्रशेखर )।
 समय  grad  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  ।  तथा  सफदरजंग  अस्पताल

 को

 इस  समिति  की  सिफ़ारिशों  पर  आदेश  प्रत्यक्ष  प्रशासन  के  लिये  भारत  सरकार  दवारा

 गत  अवतार  में  दिया  wat  था  ।  संबंधित  लिये  जाने  से  उस  अस्पताल  के  वर्तमान

 कम्पनी  सिफ़ारिश  को  कार्यान्वित  करने  कर्मचारियों  के  वेतन  में  कोई  अन्तर  नहीं

 के  पग  उठा  रही हैं  ।  पड़ा  है  ।  विलिंग्डन  अस्पताल  तथा  नर्सिंग

 डा०  राम  सुभग  सिंह  कथन  नई  दिल्ली के
 मामले  में  कुछ  उन

 डाक्टरों  के  वेतनों  जो  केन्द्रीय  सरकर प्रतीत  होता ह  कि  डरनी  कम्पनी ने  भारत

 तथा  फारिस  की  खाड़ी  के  बीच  की  यात्रा  के  कर्मचारियों  तथा  उनक  परिवारजनों

 की  चिकित्सा  करते  .१  फरवरी  १९५४
 के  लिये  २५  प्रतिशत सोने  के  स्थानों  के

 उपबन्ध से  छट  पाने  के  लिये  सरकार  से  से  संशोधन  कर  दिया  गया  हैं  ।  एक  विवरण

 प्रार्थना हूं  तथा  सरकार  छट  देने के
 जिसमें  उनको  पहिले  मिलने  वाले  वेतन

 क्या  सरकार  व  भत्ते  अब  संशोधित  पारिश्रमिक
 प्र  दन  पर  विचार कर  रही  है

 इस  कम्पनी  से  कहेगी  fe  वह ूछूट  के

 ्
 दिये  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 प्रार्थना  न  करे  ?  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ३]

 श्री  यह  सच हैं  कि  इस  श्री  के०  पी  सिन्हा  :  केन्द्रीय  सरकार

 कम्पनी ने  भारत  तथा  वारिस की  खाडी  ने  इन  अस्पतालों  को  अपने  प्रशासक  में  क्यों

 बीच  की  यात्रा  के  लिये  इस  उपबन्ध
 लिया  हूं

 ?

 से  छूट  पाने  की  प्रवक्ता  की  ।  परन्तु
 श्रीमती  चन्द्रशेखर  अखिल  भारतीय

 ag  प्रार्थना  विचाराधीन  Wf  तथा  हमने

 कोई  अन्तिम  निर्णय  नहों  किया है  ।
 चिकित्सा  केन्द्र  स्थापित  करने  दृष्टि

 से  सफदरजंग  अस्ताल  को  लिपा  गया
 श्री  ato  पी०  नायर  :  मद्रास  से  बर्मा  a

 ह  ।
 तथा  अन्य  स्थानों  को  जाने  वाले  स्टीमर

 में  डैक  यात्रियों  की  अति  अधिकता  होने
 श्री  क्षे०  पी०  सीध  कया  नगरपालिका

 की  दृष्टि से  सरकार  ने  इन  मार्गों  फर
 को  कुछ  aaa  देवी  a  तो

 कितनी  ?
 अधिक  सेवा  प्राप्त  करने  के  लिये  कोई  लग

 उठाय ह  ?
 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  सफदरजंग  अस्पताल

 श्री  अलगेशन  :.  अधिक  सेवा  प्राप्त  दिल्ली  राज्य  के  अधीन  था  ।

 करन  का  कोई  प्रदान  ही  नहीं  हे  ।  श्री  एस०  एन०  दास  क्या  विलीन

 अस्पताल  में  काम  करने  वाले  समस्त  श्रेणियों दिल्ली  के  हस्पतालों  का  सरकार  द्वारा

 लिया  जाना  के  कर्मचारियों  की  काम  करने  की  शर्तों

 FRU  श्री  के०  पी०  सिन्हा  ८ ह
 सरकार  करेगी  ?

 अ

 मिक

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  म॑  प्रदान  नहीं

 )  दिल्ली  के  अस्पतालों  को  पम  सको
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 अध्यक्ष  महोदय  जानना  नहीं  ।  सरकार  द्वारा

 चाहते  हें  कि  क्या  अब  विलिंग्डन  अस्पताल
 लाने  ले  जाने

 पर  रोक  न
 लगी  हुई  हो  ।

 के  समस्त  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  की  काम
 रेलवे  अधिकारियों  को  लाने

 करने  की  शर्तों  पर  विचार  किया  जायेगा  ?
 ले  जाने  राज्य  सरकार  लगाई

 स्वास्थ्य  मंत्री  (  राजकुमारी  अमृत  कौर  गई  रोक  क  पालन  करना  ही  पड़त  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  जो

 सुविधायें  दी  जाती  हैं  उसका  प्रश्न  अंग दायी
 श्री  मुनि स्वामी  :  क्या  इन  कठिनाइयों

 के  सम्बन्ध  मदु राय  तथा  सलेम  ज़िलों चिकित्सा  योजना  के  अन्तर्गत  है  ।

 यह  योजना  सम्भवत  नये  वैश्विक  वर्ष  के  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हें  ?

 आरम्भ  में  ही  कार्यान्वित  हो  जायेगी  |
 श्री  sata  जहां  तक  मुझे

 श्री  नाना दास  :  इन  दो  अस्पतालों में  ज्ञात हैं  क्या  माननीय  सदस्य  किसी

 उत्तम  परिस्थितियों  की  व्यवस्था  करने  विद्वेष  बात  हवाला  दे  रहे  अब

 तथा  रोगियों  के  लिये  सुविधाओं  में  सुधार  बहुत  से  ऐसे  प्रतिबंध  जो  राज्य  सरकार

 करने  के  सरकार  क्या  करेगी  ?  एक  जिले  से  gat  जिले  अथवा

 एक  ज़ोन  से  दूसरे  ज़ोन  खाद्यान्नों  के  लाने
 राजकुमारी  अमृत  कौर  :  बिस्तरों  की

 संख्या  तवा  कर्मचारियों  संख्या  र्म  ले  जाने  पर  लगा  रक्ख  इसके  अतिरिक्त

 वृद्धि
 करने  के  कार्यक्रम  हैँ  ।  और  कोई  निषेध  नहीं  जो  रेलवे  ने  लगा

 मद्रास  में  खाद्यों  का  लाना  तथा  ले  जाना
 रक्खा  हो  ।

 श्री  बेकटारमन  :  सरकार  को
 UR.  श्री  मनिस्वामी  :  क्या  रेलवे

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 ज्ञात  हू  कि  यद्यपि  तंजौर  से  मद्रास  तक

 खाद्यान्नों  के  लने  ले  जाने  पर  से  रोक  हटा
 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि

 ली  गई  है  तथापि  रेलवे  ने  इस  रोक  को  हटाया
 मद्रास  राज्य  म  खाद्यों  के  लाने  ले  जाने  पर

 नहीं हैं  ?
 से  रोक  हटा ली गई  है  ;

 श्री  ato  पी०  नायर  :  यह  तो  स्वभाविक
 क्या  रेलवे  मद्रास

 राज्य  एक  जिले  से  दुसरे  ज़िले  के

 श्री  अलगेशन  :  जहां  तक  लाने  ले  जाने खाद्यों  का  बुकिंग  करने  से  इन्कार  कर  रहे

 तथा  का  प्रश्न  सरकार  की  ओर

 यदि  तो  इसका  कारण  उत्तर  दक्षिण

 क्या  =  ?

 तथा  तिरूनेलवेली

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 जा  रहा है  ।

 :  खाद्यों  माननीय  सदस्य

 का  खाद्यान्नों से  हाल  श्री  ब्रेंकटारमन  :  क्च  सर करको  ज्ञात

 मद्रास  राज्य  में  , खाद्यान्नों  के  लाने  ले  जाने  है  कि  हालांकि  मद्रास  सरकार  तंजौर

 पर  लगाई गई  बहुत  शिथिल कर  दी  मद्रास  चावल  के  परिवहन  पर  से

 गई  हैं  परन्तु
 पूर्ण रूप  से  समाप्त  नहीं  की  रोक  हटा  ली  रेलवे  ने  इस  रोक  को

 गई  हैं
 ।  ण्थग्बत  बनाये  रक्खा  ?
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 at  एम०  ato  एसी  दशा  अध्यक्ष  महोदय :  दूसरा  प्रशन  ह

 कितने  मील एक  पखवारे  तक  रही  ।  उस  के  बाद  इस

 की  ओर  रेलवे  मंत्रालय  का  घ्यान  अक्षित
 श्री  डेढ़  लाख  मील  चलने

 किया  तथा  इसे  ठीक  कर  fear  गया  |
 के  बाद  सारे  इंजन  को  खोल  कर  उस  की

 अब  चावल  बिना  किसी  रोक  के  तंजौर  मरम्मतਂ  आदि  की  जाती  है  ।

 से  मद्रास  रहा है  ।
 श्री  डी०  सी०  इन  में  से  कितने

 श्री  मुनि स्वामी :  क्या  सरकार  को
 इंजन  मेन  लाइन  पर  तथा  कितने  ara

 ज्ञात  हैं  कि  रेलवे  अधिकारियों  को  उचित  रूप
 लाइनों  पर  चलते  हैं  ?

 से  सुचना  नहीं  भेजी  जिस  के  HoCT ST
 श्री  अलगे दान  :  आंकड़े  मेरे

 इन  रोकों  के  न
 हटाये

 जाने  से  लोगों  को

 हानि  उठानी  पड़ी  |
 पास  नहीं  हे ं।

 रेलों  में  होने  वाली  चोरियां

 अध्यक्ष  महोदय :  उत्तर  में
 "Quy.  श्री  विश्वनाथ  क्या

 ही  इस  प्रश्न  का  उत्तर  भी  सम्मिलित  हैँ  +
 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 उन्होंने  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  १५  दिन

 तक  असुविधा  रही  ।
 क्या  यह  सत्य  है  कि  ३०  दिसम्बर

 १९५३  की  रात  उत्तर  पूर्वी  रेलवे  लाइन

 बहुत  पुरान  इंजन
 पहेलजाघाट  से  सोनेपुर  रेलवे  स्टेशन

 *eud,  श्री  डी०  ato  फार्मा  क्या  को  आने  वाली  ३३३  डाउन  मार्ग  में

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :  रोक  ली  गई  तथा  गाड़ी  के  ब्रेक  वान

 उत्तरी  रेलवे  कितने  बहुत  एक  तिजोरी  गायब  कर  दी  गई  जिस  में

 पुराने  इंजनों  से  काम  fear  रहा  रेलवे  का  रुपया  तथा

 तथा  यदि  तो  जांच  से  क्या

 उनको  बदलने  के  कौन  से  चला  ?

 उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ।
 wa  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  यह  गाड़ी  art  में

 उत्तरी  रेलवे  में
 रोकी  नहीं  गई  परन्तु  जब  गाड़ी  जा

 अलगेशन )
 :

 ५४४  बहुत  पुराने  इंजनों  से  काम  चलाना  रही  थी  तो  उसके  श्रेय-वान  से  एक  सफ़री

 तिजोरी  गायब  कर  दी  गई  जिस  में  रेलवे
 पड़ता  है  |

 को  रुपया  था
 सभी  रेलों  के  पुनस्संस्थापन

 कार्यक्रमों  की  के  लिये  किये  जाने  वाले
 पा लेज घाट  सोनपुर

 कायें  की  जिस  में  उत्तरी  रेलवे  भी
 के  मध्य  तार  खम्भा  संख्या  २/४  पर  we

 सम्मिलित  यथासंभव  बढ़ा  गई
 की  पटरी  से  आधे  मील  की  दूरी

 जिस  दशा  में  उसी  दश  मिल  गई  ।

 श्री  डी०  ato  साधारणतया  एक  पुलिस  की  अन्तिम  रिपोर्ट  की  अभी

 इंजन  कितने  ag  काम  देता  हैਂ  तथा  कितने  राह  देखी  रही  हैं  ।

 मील  चलता  हैं
 ?

 श्री  एस०  एन०  इस  बात  को

 श्री  Yo  ay  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  तिजोरी  चलती  गाड़ी
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 में  से  उठाई  गई  में  यह  जान  सकता  पद-नाम  तो  एक  ही  होता  किन्तु  कत्तव्य

 हूं  कि
 उस  समय  गाड़ी  किस  रफ्तार  से  चल  और  उत्तर-दायित्व  अलग  अलग  होते  हैं  ।

 रही  थी  और  इसे  उठाना  सम्भव  हुआ  ?  यदि  माननीय  सदस्य  चाहें  तो  हम  इस  पर

 श्री  qe  उस  की  विचार  अवद्य  कर  संकते  हैं  ।

 रफ्तार  के  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  नहीं  श्री  वीर स्वामी
 :  क्या  यह  सत्य  नहीं

 हैं  कि  गोल्डन  रॉक  तथा  पैग़ाम्बर  के  कारखानों

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  में  एक  ही  श्रेणी  के  कर्मचारियों  का  वेतन

 रफ्तार  चाहे  कुछ  क्रम  अलंग  अलंग  है  और  इस  के  कारण

 भी  इसे  बाहर  फेंका  जा  सकता  है  ।  कर्मचारियों  में  बड़ी  निराशा  उत्पन्न  हो

 रेलवे  में  वेतन  क्रम  गई  हैं

 *RUY,  पंडित  डी०  एन०  तिवारी  :  श्री  में  यह  जानना  चाहूंगा

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :  कि  वे  किस  श्रेणी  का  उल्लेख कर  रहे  हैं  ।

 1571. क्या  रेलवे  के  विभिन्न  1  वे
 बाद  में  इस  का  विस्तृतਂ  व्यौरा  दे  सकते

 खण्डों  में  एक  सेवा-श्रेणी  के  वेतन क्रम  ह

 में  कोई  अन्तर  ह  ह  कुछ  माननीय  सदस्य  उठे  ---

 यदि  उपरोक्त  भाग  का
 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  ।

 उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  (१)  इसके  अगला  प्रदान  ।

 कया  कारण  हैं  ;  और  (२)  प्रत्येक  श्रेणी

 के  वेतन-क्रम  में  कितना  अन्तर  है  ;  और
 भारतीय  वन

 देहरादून

 क्या  एक  महा खण्ड  में  भी  FRE.  श्री
 गिडवानी

 :  क्या  खाद्य  तथा

 कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 वेतन-क्रम  में  अन्तर  के  कोई  मामले  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 क्या  सरकार  ने  भारतीय  वन

 देहरादून  में  विद्यार्थियों  के  प्रशिक्षण :  :  से  इस  सम्बन्ध

 शुल्क  को  घटाने  तथा  उसे  अन्य  sarge  पिंक
 में  विभिन्न  खण्डों में  तथा  एक  खण्ड

 में  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  और  संयुक्त  मंत्रणा
 कालेजों  के  समान  कर  देने  और  खुलो  a fe-

 समिति  की  सिफारिशों  को  लागू  करके  योगिता
 के  द्वारा  विद्याथियों  का  चुनाव

 ~
 करने  के  सम्बन्ध  में  प्राक्कलन  समिति  की :

 समता  स्थापित
 की  जा

 रही  है
 ।  परन्तु

 यदि  माननीय  सदस्य  कोई  faery  मामला
 सिफारिश  स्वीकार  कर  ली  और

 हमारे  ध्यान  में  लायें  रेलवे  बोल  से  यदि  तो  इस  के  क्या

 उस  पर  विचार  करने  के  लिये  कहा  जायेगा  ।  कारण  हैं  ;

 श्री  टी०  बी०  विट्ठल  क्या  कृषि  मंत्री  पी०  एस०

 निज़ाम  स्टेट  रेलवे  के  प्रूफ़  रीडरों  को  पूरव
 तथा  प्राक्कलन  समिति  की

 सिफारिशों  परਂ  विचार  जा  रहा
 रेलवे  के  प्रूफ  रीडरों  से  कम  वेतन  मिलता

 a  n  a

 ह
 1  ह्  |

 श्री  अलगेशन :  हम  इस  पर  विचार  श्री  क्या  यह  सत्य है  कि

 et
 सकते

 इन
 में

 यद्यपि  प्रत्येक  राज्य  विद्याथियों  को  चुनता
 और
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 मनोनीत  करता  और  वही  उन  का  खच  उनमें  कितने  अनुसूचित  जाति

 उठाता
 =?

 के  व्यक्ति हे  ?

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  जी  हां  संचार
 उपमंत्री

 राज

 मुझे  यह  ज्ञात  नहीं  है  कि  राज्य  द्वारा  दिये  अस्थायी

 गये  खर्च  में  से  विद्यार्थियों  से  कुछ  भाग  लिया  स्थायी  Ro

 जाता  हैं  या  नहीं  ।
 अस्थायी

 श्री  गिडवानी :  विदेशी  विद्यार्थियों  स्थायी  v

 wat  राज्यों  के  विद्यार्थियों  से  लिये  जाने
 श्री  इन  नम्बसं से जाहिर से  जाहिर

 वाले  ष्  में  क्या  अन्तर  है
 ?

 होता  है  कि  शिड्यूल  कास्ट  के  लोगों  at

 डा०  पी०  एस०  एक  का  तादाद बहुत  कम  है  ।
 क्या  यह  जो  नम्बर

 शुल्क  होता  है  और  दूसरे  का  खच  को  पुरा  कम  है  तो  यह  कोई  गवर्नमेंट  आफिशियल्स

 करने  के  लिये  गया  अंगदान  |  की  या  गवर्नमेंट की  गलती  से  है  ?  अगर

 यदि  हमारे  विदेशी  विद्यार्थियों  को  अधिकਂ  गवर्नमेंट  की  गठती  से  है  जिस  को  दूर  किया

 रियायतें  देने  के  सम्बन्ध  में  कोई  सन्देह  तो  जा  सकता  तो  उस  में  गवर्नमेंट  क्या

 में  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  हम  न  कर  रही है  ?

 इसमें  केवल  नेपाल  और  श्रीलंका  के  विदेशी
 श्री  राज  बहादुर  :  इस  में  कोई  शक

 विद्यार्थी  ही  प्रविष्ट  किये  पांच  श्रीलंका
 नहीं कि  पूरी  कोशिश  नहीं  की  वरना

 के  हें  और  ६  नेपाल के  ।
 जितने  उम्मीदवारों की  हमको  जरूरत  है

 वे  शायद  हम  को  मिल  जात े। श्री  टी०  एन०  कयों  कि  प्राक्कलन

 समिति  के  प्रतिवेदन  आगामी  आय-व्यस्क  श्री  इस  में  और  क्या  किया

 के  ठीक  पहले  प्रस्तुत  किये
 जाते  क्या

 यह  जो  नम्बर  कम  है  तो

 आय-व्यस्क  तेयार  करते  समय  समिति
 यह  कब  कम  रहेगा  ?

 के  निश्चयों  को  आय-व्यकंत  में  सम्मिलित

 श्री  राज  बहादुर  :  जो  भी  कदम  इसਂ
 करने  कां  कोई  प्रयत्न  किया  जाता  है  ?

 में  उठाये  जा  सकते  वे  उठाये जा  रहे

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  प्राक्कलन
 मसलन  यह  भी  किया  जा  रहा  है  कि

 जो

 समिति  की  सिफारिशों  पर  विचार  करते
 रिज़ब्डें  वेकेन्सीज़  के  एरिया  एक  साल

 समय  समितिਂ  की  सिफारिशों  को  स्वीकार
 से  दूसरे  साल  को  जाते थे  वे

 तीन
 साल

 करने  का  हर  प्रयत्न  किया  जाता  और  में  जाकर  खत्म  कर  दिये  जाते थे  wa

 जब हम उन्हें हम  उन्हें  स्वीकार  कर लेंगे  तो  आवश्यक
 इस  के  लिये  ऐसे  कायदे  बनायें  गये  हें  कि

 बचत  अवश्य  की  जायेगी  ।
 जब  तक  पुरी  संख्या  इन  की  न  हो  जाये  तब

 तक  एड़ियों  ज्यों के  त्यों  रहें  ।
 गोरखपुर  डिवीज़न में  डाकिये

 श्री  क्या  यह  सत्य  है  कि
 *९५७.  श्री  संचार

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :  अब  भी  उन्हें  डाकिये  के  पद  के  लय

 उम्मीदवार  कठिनता  से  मिल  रहे  हें  ?

 गोरखपुर  डिवीजन  में  अलग

 श्री  राज  बहादुर  :.  हमें  सभी अलग  कुल  कितने  अस्थायी  तथा  स्थायी

 डाकिये  और  मामलों
 में

 कठिनाई  नहीं  हो  किन्तु
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 कभी  कभी  gat  होता  है  कि  हमें  रक्षित  व्यक्तियों  को  किस  सिद्धान्त  के  आधार
 स्थानों  के  आवश्यक  उम्मीदवार

 पर  प्रतिनिधित्व  दिया  जाता  है  ?

 नहीं  मिलते  ।
 डा०  पो०  एस०  देशमुख

 :

 भारतीय  केन्द्रीय  पटसन  समिति  मेरे  पास  प्रतिनिधियों  का  विस्तृत  व्यौरा

 FQGR.  श्री  एल०  एन०  मिश्र  कया  यहां  विद्यमान है  ।  इस  में  पदेन २,  भारत

 सरकार  द्वारा  मनोनीत  ४,  राज्य  सरकारों खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ¢  १९५३

 को  पुछ  गये  तारांकित  प्रदान  संख्या  9e&
 के  प्रतिनिधि  ५,  पश्चिमी  बंगाल  का  सहकारी

 आदोलन  १,  पटसन  मिल  संघ  २,  व्यापार के  उत्तर  को  निर्देश  करके  यह  बताने  की

 कृपा  करेंग े:
 मंडल  ४,  नौवहन  पटसन  संघ  १,

 पटसन  बिहार  उगाने
 क्या  भारतीय  केन्द्रीय  पटसन

 समिति  में  पटसन  उगाने  वालों  को  प्रतिनिधित्व
 वालों  के  पश्चिमी  बंगाल  ३,

 आसाम २  और  बिहार २,  कुल  ७  हें
 देने के  कोई  कायंवाही की  गई  है  ;

 ~
 समिति  को

 श्री  Uso  एन०  प्रतिनिधित्व
 क्या  सरकार  ने

 किस  प्रक्रिया के  अनुसार दिया  जाता  है  ?
 दिये  जाने

 वार्षिक  अनुदान  में  कोई

 वृद्धि  की  है
 ;  और

 डा०  पी०  एस०  देखा  अस्थायी

 रूप  से  राज्य  सरकार  द्वारा  मनोनीत  व्यक्तियों

 यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  में  से  चुने  जाते हैं

 श्री  एल ०  एन०  मिश्र
 :  क्या  विशेषज्ञ

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०
 समिति

 ने  इस
 निकाय

 के  पुनर्गठन  का
 भारतीय  केन्द्रीय  पटसन

 सुझाव  दिया
 ?

 में  पटसन  उगाने वालों  कां  पहले  ही पर्याप्त

 |
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  मुरे  पूरव

 सूचना  चाहिये  ।
 समिति  का  वार्षिक  अनुदान

 १०  लाख  नज रुप यह  ।  १९५४-५५ के  लिये
 श्री  अमजद अली  :  C-  £2-43  को

 इसे  बढ़ा  कर  २५  लाख  रुपये  कर  दिया
 पूछे  गये  संख्या  ७१५  के  उत्तर  में

 परन्तु  भविष्य के  कोई  माननीय  मंत्री
 ने

 इस  समिति के  पुनर्गठन

 का  वचन  दिया  था  ।  क्या  उसे  क्रियान्वित
 वचन  नहीं  दिया  गया  |

 कर  दिया गया  हूँ  ?
 समिति  को  २५  लाख  रुपये

 का  हुआ  अनुदान  इसलिये  दिया

 Sto  पी०  एस०  देशमुख  :

 गया हैं  जिस  से  वह  पटसन  कृषि  गवेषणा
 में  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  अन्य  बहुत

 सी  समितियों  के  विषय में  भी  विचार
 संस्था  के  भवन  तथा  अपने  कर्मचारियों के

 क्वार्टरों  के  निर्माण  को  पूरा कर  सके  और  किया जा  रहा  और  जब  सिफारिशों प्राप्त

 होंगी  तो  इस  का  भी  ध्यान  रखा  जायेगा  ।
 उन  कुछ  योजनाओं  में धन  लग  सके जो

 कि  धनाभाव  के  कारण  रुकी  पड़ी  थीं  ।  बिना  टिकट  यात्रा

 श्री  एल०  एन०  पटसन  उगाने
 * RGR.  श्री  क्या

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  : वालों  के  हितों at  तथा  पटसन  उगाने

 वालों  के  हित  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  बिना  टिकट
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 यात्रा  को  रोकने  के  लिये  १९५३  में  कितनी  @  तब  जाने  देते  अगर  यह  होता  है  तो

 बार  टिकट  देखने  की  विशेष  रूप  से  व्यवस्था

 रही
 ?

 इस  सम्बन्ध  में  कितनी  रानी  श्री  एल०  बी०  शास्त्री

 age  हुई  ;  और  @  कि  अक्सर  यह  बिहार  में  ही  होता  है  ।

 अब  तक  कितने  व्यक्ति  जेल
 श्री भागवत झा  आज़ाद  :  सारे  हिन्दुस्तान

 भेजे  गये
 में  होता है  ।

 रेलवे  परिवहन  उपमंत्री  अध्यक्ष  महोदय
 :  सदस्यों

 :  विशेष  रेलवे  मजिस्ट्रेटों
 के  लिये  मंत्री  महोदय  से

 सीधे
 कुछ  कहने

 ने
 बिना  टिकट

 यात्रा
 को

 रोकने
 के

 लिये  का  तरीका गलत  हे

 4944.0  बार  विशेष  रूप से  टिकट  देखे  ।  की  प्रतीक्षा करनी  चाहिये  ।

 तूफानी  दलों  तथा  विभागीय  अधीक्षकों
 ठाकुर युगल  किशोर  सिंह :

 और  की  निरीक्षकों  द्वारा  भी
 यह  बात  सही  है  कि  eo  er  क  ०  क  के  के

 इस  प्रकार से
 टिकट

 देखे  जाते  किन्तु

 उन  की  संख्या  सारणीबद्ध  नहीं  अतः  अध्यक्ष  शान्ति ॥

 में  अगले  प्रदान  को  ले  रहा  हुं  ।
 तुरन्त  ज्ञात  नहीं हो  सकती

 उत्तर  प्रदेश  में  सिचाई  के  छोटे  छोटे  कार्य ५,२८,३५८  रुपय े।

 2,800  |  *RGu,  श्री  रघुनाथ  क्या

 थी  विभूति  मिश्र
 :  यह  सही

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 नहीं हँ  कि  बहुत  से  रेलवे  स्टेशनों  पर

 समय  से  टिकट  नहीं  दिये  जाते  जिस  क्या  यह  सच  g  fe  केन्द्रीय

 के  कारण  मुसाफिर  बगैर  टिकट
 के

 यात्रा  सरकार न  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  सिचाई

 के  छोटे  छोटे  कार्यों  के  लिये  2, 8%,00,000 करते  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 क्या  यह  सत्य है
 रुपया  दिया  ;

 किकुछ  रेलवे  स्टेशनों  पर  समय पर  टिकट  यदि  तो  क्या  राज्य  सरकार

 नहीं  दिये  जाते  ?  यहं  wat  सिचाई  की  नई  य  ों  पर

 खर्चे  करेगी  या  पुरानी  योजनाओं  को
 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  एल०

 बो०  मुमकिन  कि  ऐसा  कहीं
 पुरा  करने  में  ;  और

 य६  सहायता  कितनी  योजनाओं
 होता  हो  कि  बुकिंग  fast  जितनी  पहले

 खुलनी  चाहिये  न  खुलती  लेकिन  सीधे  के
 लिये  दी

 गई  हैं  ?

 वही एक  कारण  नहीं  जिस  वजह  कृषि  मंत्री  पी०  एस०

 से  टिकटलेस  ट्रैवलिंग  होती है  ।  माननीय  सदस्य  ने  यह  उल्लेख  नहीं  किया

 श्री  विभूति  मिश्र  :  क्या  यह  वाकया  है  कि  उन्हें  किस  वर्ष  था  वर्षों  के  विषय  में

 थीं  है  कि  रेलव ेके  बहुत से  गाड  लोग  जानकारी  चाहिये  ।  प्रथम  पंच  वर्षीय

 योजना  के  तीन  वर्षों  उत्तर  प्रदेश  सरकार मुसाफिरों  बगैर  टिकट  के  गाड़ी  में

 सवार कर  लेते  हें  और  उन  से  पैसा  ले  लेते  को  उसकी  छोटी  छोटी  सिंचाई  योजनाओं
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 =a; ea  ay के  लिये  केन्द्र  से  ८०२.८२८  लाख  रुपये  यदि  (21  AG  उस  सुझाव  पर

 तक  ऋणों  या  अनुदानों  के  रूप॑  में  सहायता  क्या  कार्यवाही  हो  रही  है  ?

 दी  गई  हे  ।

 कृषि  मंत्री
 पी०  एस०  देशमुख )  :

 दोनों  पर ॥
 )  नही ं।

 कुछ  ७९  योजनाओं  के  लिये
 सुझाव  sat  विचाराधीन  हैं  ।

 सहायता  दी  गई  है  ।
 श्री  एस०  सी०  ब  सब्जियों

 श्री  रघुनाथ  fag:  इस  यात  को
 के  विकास  बोर्ड  के  लिये  कोई  धनराशि  पृथक

 देखते  हुए  कि  पूर्वी  युक्त  प्रान्त  में  नहर
 गई  ह  ?

 की  नहीं  हो  क्या  कोई
 डा०  पी०  एस०  जहां  तक

 ट्यूब
 वेल  की  योजना  सरकार  के  विचाराधीन

 ट
 हं ~

 ?  मुझे  पता  कभी  तक  नहीं  ।

 डा०  पी०  एस०  देशमुख
 श्री  एस०  Ato  बोर्ड  के  द्वारा

 में  कुछ

 कहूं  नहीं  सकता  |
 जो  कार्य  किये  जाते  वे  wa  कैसे  किये

 जा  रहेगे  ?  धन  उन  कार्यों  का  माध्यम  कौन
 श्री  टी०  एन०  fag:  क्या  उत्तर  प्रदेश  a

 में  छोटी  छोटी  सिंचाई  योजनाओं  के  लिये  दिये

 डा०  पी०  एस०  ats  तो  इस
 जाने  वाले  अनुदान  का  अनुपात  इस  राज्य

 समय  हैं  नहीं  ।  कार्य  का  एक  ८. 11  तो  कृषि
 के  क्षेत्रफल  के  अनुरूप है  ?

 गवेषणा  की  परिषद्  कर  रही  हैं  ।
 डा०  पी०  एस०  देशमुख :  हम इस  बात

 पर  विचार  नहीं  करते  ।  जो  राज्य  हमें
 श्री  एस०  सी०  क्या  सब्जी

 ऐसी  योजनाएं  भेजते  हैं  जिन्हें  हम  स्वीकार  केन्द्र  इरादी  जैसे  कोई  संगठन  हूं  तौ  यदि

 कर  लेते  ह  उन्हें  प्राथमिकता  दे  दी  जाती  हू  तो  उन्हें  बेकस  बनाना  जाता

 है  जो  वह  पहले  पाता  डा०  पी०  एस०  सब्जी  के

 यह  सिद्धान्त  हैं  और  हम  जनसंख्या  या  बीजों  के  उत्पादन  केन्द्र  हूं  ौर  मुझे  विश्वास

 क्षेत्रफल
 के

 अनसार  अनुदान  नहीं  देते
 ।

 है  कि  माननीय  सदस्य  को  उनके  विषय  में

 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  गम ०  पूरी  पूरी  जानकारी  है  ।

 ato  कृष्ण प्पा  हमारे  क्षेत्र  में  गंगा  यमुना  ait  एस०  एन०  क्या  सुझाव

 नहीं  बहती  |  पर  सक्रिय  विचार  हो  रहा  हे  सामान्य

 अध्यक्ष  महोदय
 :  विषयांतर  मत  faare  ही  हो  रहा

 कीजिय े।  डा०  पी०  एस०  देशमुख  :
 मुझे  यह  बताते

 फल  तथा  का  विकास  ate  हुये  हर्ष है
 कि  उस  पर  बहुत  ही  सक्रि  विचार

 हो  रहा हूं  ।
 FER.  श्री  एस०  मिली

 सामन्त
 :

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 क्लर्कों का  स्थानान्तरण

 करेंगे  ok ACE  श्री  ato  बी०  विट्ठल  राज

 क्या  संचरण  मं  ती  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  :

 क्या  योजना  aa  सुझाव

 के  अनुसार  फल  तथा  सब्जियों  का
 विकास

 क्या  यह  सत्य  हे  कि  डाक  तथा

 न  2
 बोर्ड  बना  दिया  al  a  ;  ate  तार  fear  में  वरिष्ठ  भ्रवीक्षक  (atitat
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 सुपरिन्टेन्डेण्ट  )
 तथा  सकल  प्रमुख  के  ear  जोतों को  गणना

 => नामकरण
 सम्बन्धी  अधिकार  ऐसे  Vel  जो  *REC  श्री  आर०  एस०  लाल

 e

 आपस  में  बदले  जा  सकें  ;
 (= )  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतानें

 की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  राज्यों  की  सरकारों
 क्या  हैदराबाद  सेब-स्कूल  में

 को  जोतों  की  गणना  के  लिये  कोई  निदेश
 क्लर्कों  के  एक  डिवीजन  से  दूसरे  डिवीजन

 दिये  गये  हें  ?
 में  होने  वाले  स्थानान्तरण  मद्रास  के  पोस्ट

 मास्टर  जनरल  श्रद्वा  Sto  पी०  एस०  यदि  ter  है  तो  क्या  सरकार

 बाद  सकल  की  सहमति  के  बिना  ही  हो  रहे  का  विचार  उनकी  ए  क  प्रति  सदन  पटल  पर

 हें  ;  तथा  रखने  का  है  ?

 यदि  ऐसा  तो  इसके  कारण  ?  कृषि  मंत्रो  पी०  एस०

 हां  ।
 संचार  उपमंत्री  राज

 :  भारत  सरकार  के  राज्य  सरकारों
 प्रशन  स्पष्ट  नहीं  है  ।  स्थानान्तरण

 के  नाम  लिखें  पत्र  संख्या  एफ-५-२७/५३-
 के  सम्बन्ध  में  वरिष्ठ  अ्रवीक्षक  शर  सकल

 पी०  दिनांक  ८  PEN,

 प्रमुख  के  अधिकार  भिन्न  प्रकार  के  ह  अतः
 को  एक  प्रति  सदन

 पटल  पर  रखी  जाती
 है  ।

 पस  में  बदले  जा  सकने  का  प्रद  नहीं  उठता  |
 में  रखी  गई  देखिये  संख्या

 एक  डिवीजन  से  दूसरे  डिवीज़न  ७८  uv]

 में  क्लर्कों  के  स्थानान्तरण  केवलਂ  डाक  सेवायों  श्री  एन०  एम०  लिंगम  यह  केसे  है

 के  निर्देशक  के  ada  द्वारा  ही  हो  सकते  हैं  ।  कि  एक  जोर  तो  सरकार  भूमि  समस्या  को

 किन्तु  पारस्परिक  स्थानान्तरण  की  भ्र नुम ति  और  उसके  द्वारा  बेकारी  समस्या  को

 डिवीजन  प्राधिकारियों  द्वारा  स्वयं  दी  जा
 हल  करने  के  लिये  उत्सुक  है  और  दूसरी

 सकती  हे  ।  राज्य  सरकारें  इस  विषय  में  इतनी  धीमी

 गति  से  कार्य  कर  रही  यहां  तक  कि  भूमि उक्त  भाग

 के  सम्बन्ध  में  गणना  भी  नहीं  कर  पाई  हे  ?
 के  प्रति  दिये  we  उत्तरों  को  देखते  यह

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |  अध्यक्ष  महोदय  में  इस  प्रदान

 की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।  इस  में  इतने

 ait  टी०  ato  विट्ठल  राव
 :  विधा  कोई  अधिक  संकेत  किये  गये  हैं  ।

 ऐसे  प्रकरण  सरकार  के  नोटिस  में  ora  हैं
 श्री  तिम्मय्या  :  क्या  राज्य  सरकारों

 जिनमें  वरिष्ट  ata  क  ने  किन्हीं  क्लर्कों  को

 द्वारा  जोतों  की  अ्रघिकतम  सीमा  के  बारे  में
 एक  डिवीजन  से  दूसरे  डिवीजन  में  हैदराबाद

 के  डाक  सेवाशर्तों  के  निदेशक  की  सहमति  के  कोई  प्रस्थापना  प्राप्त  हुई  है  ?

 बिना  स्थानान्तरित  कर  दिया  डा०  पी०  एस०  देशमुख  :
 कुछ  राज्य

 इस  विष य  पर  विचार  कर  रहे  हे  ।

 श्री  राज  बहादुर
 :

 जैसा
 कि  में  बता

 सामन्य  राजस्व  के  प्रति  रेलवे
 भुगतान

 चुका  वरिष्ठ  अधीक्षक  दूसरे  डिवीजन  के

 CAL  श्री  के०  सी ०  सोनिया  e
 प्रभारी  अधीक्षक  की  सहमति  से  एक  डिवीजन

 से  दूसरे  डिवीजन  में  स्थानान्तरण  कर  सकता  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 १९५२-५३  में  भारतीय  रेलवे
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 द्वारा  सामान्य  राजस्व  के  प्रति  ouTt  रूप  में  मूत  अ्रस्तियां  उपलब्ध  नहीं  लाभांश

 दी  जाने  योग्य  कुल  राशि  ;  दिया
 जा  रही  है  !

 (a)  वास्तव  में  दी  we  तथा  श्री  अलगेशन  :  यह  तो

 रिकार्ड  का  प्रदान  है  ।
 पूर्ण  राशि  का  भुगतान न  हो

 सकने  के  कारण  ?
 भारतीय  टेलीफोन  उद्योग

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  (  श्री  *e Go.  श्री  वी ०  पी०  क्या

 :
 )  तथा  2EXQ  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि

 १५३  में  भारतीय  रेलवे  द्वारा  सामान्य  राजस्व  FAT  सरकार  को  यह  ज्ञात  है  कि  भारतीय

 में  कोई  ब्याज  देय  नहीं  था  ।  किन्तु  REYR-  टेलीफोन  उद्योग  बंगलौर  के  कर्मकारों  को  जो

 ५३  में  लगी  हुई  पूंजी  पर  सामान्य  राजस्व  चिकित्सा  सम्बन्धी  सुविधायें  दी  गई  हैं  वे

 अपर्याप्त  हू  ? को  ४  there  की  दर  से  ३३.६९  करोड़

 रुपया  लाभांश  के  रूप  में  देव  था  तथा  दिया
 संचार  उपमंत्रो  राज  :

 गया  |  इन  चिकित्सा  सम्बन्धी  सुविधाओं  को

 (7)  ag  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।  पर्याप्त  नहीं  समझाਂ  जाता  |  किन्तु  इस  फ़ैक्टरी

 के  आवास  क्षेत्र  में  एक  अस्पताल  की  स्थापना
 श्री  के०  ato  सोनिया  :

 ag  लाभांश
 कर  के  ate  सुविधायें  दिये  जाने  का  निचार

 कितनी  पूंजी  पर  देय  है  ?

 है  ।  यह  काम  चालू  वर्ष  में  आरम्भ  हो  जाने

 श्री  अलगे दान  :  लगभग  oe Che  करोड़  की  तराशा है  ।  यह  विचार  भी  है  किं  स्त्री

 रुपय े।  कर्मचारियों  के  लिये  झ्रावश्यकता  होने  पर

 श्री  के०  सी०  सोनिया  :  क्या 1  इस  ~  एक  ft  गुह  )
 की  स्थापना  की

 ्

 रेलवे  की  सभी  पूंजी  सम्मिलित  है  ?  जाये

 श्री  ato  पी०  FIT  सरकार  को
 श्री  अलगेशन  :  सिवाय

 यह  ज्ञात  है  कि  इस  फैक्टरी  में  जहां  सेकड़ों
 |  बंगाल  wren  रेलवे  तथा

 स्त्रियां  काम  कर  रही  हें  कोई  लेडी  डाक्टर
 थीम  रेलवे  के  जिनके  लेखे  अभी  तक  निपट

 नहीं ह  ?
 नहीं  पाये  हूँ  ।

 श्री  राज  स्त्रियों  की  संख्या
 श्री  के०  ato  सोनिया :  उन  रेलों  की

 १६७  अरर  हमारे  पास  एक  एक  दाई

 लम्बाई  कितनी  है  ?
 wit  एक  मैडिकल  अफसर  हे  जो  उनकी

 श्री  लगभग  ३४,०००  देखभाल  करते  हैऔर  उनके  लिये  चिकित्सा

 की  पर्याप्त  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करते
 श्री  कण  सी ०

 सोनिया
 :  उन  में  कितनी

 हैं  ।  प्रभी  तक  तो  नियम  ag  रही  हैं  कि  केवल

 पूंजी लगी  हुई  है  ?
 अविवाहित  स्त्रियों  तथा  विधवाओं  को  ही

 श्री  अलगे गन  :  ag  ग्रा कड़े  मेरे  पासਂ  काम  पर  लगाया  जाता  था  ।

 नहीं  हें  ।  श्री  ato  पी०  नायर  क्या  चिनत्ती

 श्री  ato  बी०  विट्ठल  राव  कपा  की  उचित  सुविधाघरों  के  नਂ  होने  के  कारण

 उन  ६०  करोड़  रुपयों  जिनके  लिये  ही  वहां  कामਂ  करने  वाली  स्त्रियों  पर  विवाह

 भारतीय  रेलवे  जांच  समिति  के  मतानुसार  कोई  सम्बन्धी  प्रतिबन्ध  लगाय  गयें  हे  ।
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 श्री  यह  संयंत्र  कब  खरीदा
 श्री  राज  यूं  तो  विवाह  पर  कोई

 गया  था  श्र  कितने  समय  तक  इससे  काम
 प्रतिबन्ध  नहीं  है  किन्तु  अभी  तक  ग्रत्रिवाहितं

 स्त्रियों  को  ही  सेत्रायक्तਂ  किया  गया  नहीं  लिया  गया  at  ?

 अब  हम  ने  नियमों  में  परिवहन  कर  दिया  है  e डा०  पी०  एस०  देशमुख  यह  कुछ

 मत  विवाहित  स्त्रियों  को  भी  काम  पर
 ag  पुर्व  खरीदा  गया  था  कौर  यह  सच  है  कि

 लगाया  जायेगा  तथा  उन्हें  अपेक्षित  चिकित्सा  इस  से  काम  नहीं  लिया  गधा  है  क्यों  रि

 सुचिधायें  दी  जायेंगी  ।  बीच  में  गेर  सरकारी  एजेन्सियों  ने  तम्बाकू

 mat  में  तम्बाक्  को  फिर  से  सुखाने ने  साफ़  करने  के  पर्थाप्तਂ  प्रबन्ध  कर  लिये  थे

 वाली  मशीन  इसलिये  इस  संयंत्र  से  काम  नहीं  लिया  जा

 क्या  सका  ॥
 ACh  श्री  सी०  आर०  चौधरी :

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  अत्यधिक  पुराने  इंजन

 करेंगे
 FRR,  श्री  एच०  एस०  क्या

 क्या  गुंटूर  जिला  तम्बाकू  विक्रय
 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 समिति  ने  यह  प्रार्थना  की  है  कि  केन्द्रीय

 (# ) )  उत्तरपूर्वी  रेलवे  में  लाइन  पर विक्  समिति  द्वारा  खरीदा  गया

 कितने  अत्यघिक  पुराने  इंजन  चल  रहे  हें तम्बाकू  को  फिर  से  सुखाने  आला  संयंत्र

 इसे  दे  दिया  जाये  ;  जिन्हें  बदलने  की  श्रावइयकता  है  ;  शौर

 इन्हें  कितने  सम  में  बदल  देने सरकार  ने  इसका  क्त्र  उत्तर

 तथा  की

 (7)  इस  संयंत्र  को  बेचने  के  बारे  में  wat  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है  ?
 :  )  इस  समय  REY  झ्रत्यधिक

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :  पुराने  इंजन  लाइन  पर  चल  रहे  है  ।

 जी  न
 (a) )  इन्हें  लगभग  पांच  ag  की  gate

 vat  यह  मामला  में  बदलने  की  योजना  हैं  ।

 धीन  है  ।
 श्री  एच०  एन०  क्या  इन्हें  भारत

 श्री  ato  आर०  चौधरी  :  इस  मामले

 के  सम्बन्ध  में  निर्णय  करने  में  कितना  समय
 में  बने  हुए  at  निंदकों  में  बने  हुए  इंजनों से

 बदला  जाएगा  ,?
 लगेगा  ?

 श्री  दोनों  में  ।
 डा०  पो०  एस०  में  समझता

 पंडित  Sto  एन०  कथा  सरकार हूं  कि
 इसे  wet  कुछ  सप्ताहों  Tahar

 रूप  से  तथ  कर  दिया  जायगा  ।  को  विदित  है  कि  इस  इंजनों  के  ठीक  काम

 न  करने  के  यात्रियों  की  अगली Bt  सो०  आर०  चौधरी  क्या  यह  सच

 Ofatar  गाड़ी  यां  छूट
 जाती  हूं  कौर  उन्हें  बहुत ta  कि  इस  संयंत्र के  बहुत  से  पुजे  चली

 असुविधा  होती  है  ?
 से  ही  गायब  हू  ?

 डा०  पी०  एस०  मुझे  इसकी  श्री  ऐसे  मामले  हो  सकते

 सुचना  नहीं  है  |  a

 770  P.  8.  D.
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 श्री  मुनि स्वामी  :  क्या  देश  में  बनाया  श्री  एस०  वी०  रामास्वामी  रेलवे

 हुमा  इंजन  अधिक  gear  कामਂ  देता  है  या  प्रशासन  का  प्रतिवर्ष  कितने  शीतोष्ण

 ? विदेशों  से  sara  किया  gut
 ?  त्रित  डिब्बे  चालू  करने  का  विचार  हे

 श्री  अलग दान  :  हमारा  २२८  ब्राड अल गें शन  दोनों  अच्छा  काम

 देते  हैं  ।  गेज  र  १२६  मीटर  गेज  डिब्बा  बनाने  का

 विचार  है  । श्री  टो०  बी०  विट्ठल  राव  :  क्या  इन

 रेलवे  प्रयोग  किये  जाने  वाले  इंजनों  श्री  Fo  के०  बसु  :  इन  शीतोष्ण

 की  औसत  अवधि  २०  वर्ष  है
 ?  त्रित  डिब्बों  में  से  कितन  प्रतिशत  भारत  में

 बनाये  या  जोड़े  जाते  हे  कौर  कितने  प्रतिशत

 a
 श्री  अलगे दान  :  मेरे  पास  wine  नहीं

 a  |  बाहर  से  wrara  किये  जाते  ह  ?

 श्री  संव  डिब्बे  यहीं  बनाये
 शीतोष्ण  नियंत्रित  डिब्बे

 =p  } जा पते  4

 *@\93,  श्री  एम०  डी०  जोशी  क्या

 रेल  के  किराये
 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस

 EQ IQu |  श्री  आर०  सी०  फार्मा  :  क्या समय  भारतीय  रेलवे  के  विभिन्न  महा खंडों

 पर  कितने  शीतोष्ण  नियन्त्रित  डिब्बे  चल  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  क़्या  करेंगे  कि  :

 रहें  ऐसी  कितनी  रेलवे  लाइनें  हैं

 जिन  पर  किराया  प्रति  मीलਂ  पर  डेढ़  मीलਂ
 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 अल गें दान  )  केन्द्रीय  ११,  पूर्वी  १२,  उत्तर
 के  हिसाब  से  लिया  जाता  है  ;

 ५,  दक्षिणी  ७,  पश्चिमी  १७  ।  ऐसी
 रेलवे  लाइनें  कुल  कितने

 मील  लम्बी  हैं  ;  कौर
 श्री  एम०  डी०  क्या  यह  संख्या

 बढ़ाई  जायेगी  ?  (1)  किन  सिद्धान्तों  के  अधार  पर

 a
 इस  प्रकार  किराये  का  हिसाब  लगाया  जाता

 अल गद झान  जी  |  हो  निर्माण  के  a

 लिये  हमारा  एक  कार्यक्रम  है  ।

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 श्री  एम०  डी०  जोबी  2  इस  पर  कितना
 अलगे शन  :

 )  चार

 व्यय  होगा  |
 इन  रेलवे  लाइनों  की  वास्तविक

 श्री  अलगे दान  :  में  करनाल  नहीं  बतला

 सकता  |
 मील

 श्री  एम०  ato  राम स्वामी  :  क्या  उत
 हरिद्वार--देहरादून  २२.२५

 सब  गाड़ियों  में  जिन  से  पहला  दर्जा  हटा  ग्वालिथर--दिवपुरी  iow  wy

 feat  गधा  feataa  डिब्बे  रखे
 ग्वालिवर--दिवपुरी  कलां  PROLLY

 गये  हूं  ?  उज्जैन--नागरा  we? 4o

 श्री  अलगे शान
 :  सब  गाड़ियों  में  नहीं  (7)  विशेष  कारणों  से  नष्

 किन्तु  ति  ata  गाड़ियों  में  से  पहला  संधारण  तथा  कार्य वहन  के  अधिक  व्यय  के

 दर्जा  हटा  दिया  गया  ये  डिब्बे  हैँ  ।  कारण  किराया  अधिक  लिया  जाता है  ।
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 श्री  आर०  सी०  शर्मा  क्या  क्या  यह  सत्य  ह  कि  जहाज़
 +}

 शिवपुर  लाइन  पर  कोई  ऐसी  बात
 नहीं  है  पुराना  था  प्रौढ़  समुद्र  यात्रा  के  अयोग्य

 जिसके  कारण  श्रमिक  क्रिया  frat  जा
 (7 )  क्या  यह  सत्य  ह  कि  जहाज़

 सके
 को  अरब  खींच  कर  जापान  ले  जाया  जायेगा

 श्री  इन्हे  से
 ही
 ही  और  वहां  इसे  भंगार  के  रूप  में  बेचा  जायेगा  ;

 fe  मनत  अभी  बतलाये  किराया  कौर

 लिया  जा  रहा है  ।

 समुद्र  यात्रा  के  अयोग्य  जहाज़
 श्री  अर०  Ato  फार्मा  इत  ati

 का  प्रयोग  करने  के  लिये  इस  कम्पनी  के  विरुद्ध

 मं  कितने  मीलਂ  लम्बा  पहाड़ो  भाग  जिस  के
 सरकार  न  अरब  TH  पगਂ  उठाय  हूं  AT

 कारण  अधिक  किराया  लिया  जाता  है
 ?

 उठाने  का  विचार  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  यह  जानना  चाहते  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 कि  कितने  मील  लम्बी  लाइन  के  लिये
 )  जी  हां  ।  ५४  नाविकों

 अ्रघिक  किराया  लिया  जाता  ह--क्या  इस
 (5  पदाधिकारियों  ate  ४६  नाविको ं)

 सम्बन्ध  में  कोई  सामान्यਂ  fran  हे--ग्रोस  att  जहाज़  के  मास्टर  ने  सिंगापुर
 क्या  पहाड़ी  भाग  की  लम्बाई  इतनी  है  कि

 जापान  की  यात्रा  जारी  रखने  से  इनक़ार
 अतिरिक्त  किराया  लिया  जाये  ?

 कर  दिया  था  और  भारत  लौट  अन  के  लिये

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्रो  एल०  मांग की  थी

 ato  शास्त्रो  )  यह  लम्बाई  पर  निर्भर  may
 ta!  यद्यपि  जहाज  पुराना  परन्तु

 ह  ।
 २४  दिसम्बर  १९५३  को  जब  वह  बम्बई

 श्री  एम  त्रिवेदी  कपा  यह  सत्य  से  चला  था  ते  समुद्र  यात्रा  के  योग्य
 होने

 के

 है  कि  बढ़ाये  किराये  को  दरे  हाल  में  ग्रुप
 सम्बन्ध  में  इसे  के  पास  सब  थे  ।

 रेलवे  से  हटा  दी
 ?

 a
 श्री  अलग झन  १६  विभागों से  ये

 get
 दी  गई  थीं

 |  aa
 ये  कुल

 १४  विभागों
 भाग  के  उत्तर  को  घ्यान

 में  रखते  गये  यह  wat  उत्पन्न  नहीं  होता  ।
 में  जारी  द  ।

 blows.
 साल

 का  जहाज़  आशाਂ  श्री  एल०  जोगेश्वर  क्या  नाविक

 FROG.  श्री  एल०  जोगेश्वर  सिह
 :  भारत  पहुंच  गये  है

 ?

 क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  श्री  अलगे दान
 :

 वे  कल  पहुंच
 करेंग े:  जाया  |

 ag  सत्य हू दे  कि  झजारिया
 श्री  अमजद  अली  तीय  समुद्र

 ट्रेडिंग
 कलकत्ता  के  माल  के  जहाज

 को  जिस  पर  जापान  ले  जाने  के
 इसे  बाहर  जाने  से  पूर्वे  क्या  इस  के  पास

 लिये  ५०००  टन  भंगार  के  ५३  भारतीय
 समद्र  यात्रा  के  योग्य  होने

 के
 सम्बन्ध  में

 प्रमाण  पत्र  था  ?

 नाविकों  ने  सिंगापुर  से  आगे  जाने  से  इनक़ार

 कर  दिया  था  अर  भारत  लौट  जाने  को  माग  श्री  जी  इस  के  पास  सब

 कीं  थी  प्रमाणपत्र  थ  |
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 भि  लाइट  रेलवे  रायलसीमा  में  टेलीफोन  एक्सचेंज

 nak  AU  att  एच  ०  जो  ०  वैष्णव  *Q9e,  श्री  क्या

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 $
 कि  जिस  तारीख  को  सरकार  ने  बार्बी  लाइट  क्या  रायलसीमा  में  कोई  AT

 रेलवे  का  कार्यभार  अपन  हाथ  लिया  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलने  का  विचार  है  ;

 था  उस  समय  इसके  इंजन  तथा  डिब्बों  का  तथा

 लय  कितना  था  ?
 इस  समय  उस  क्षत्र  म  इस  प्रकार

 के  कित
 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 कितने  टेलीफोन  कार्य  कर  रहे
 ्र a  ?

 झल गे दान )  :  पुस्तक  मूल्य  CAC RCIACES १५
 र

 रुपये है  ।  संचार  उपमंत्री  राजबहादुर )

 जी श्री  एच०  जी०  वैष्णव  इसके  इंजनों

 की  संख्या  कितनी  ?  १० |

 श्री  अलगे दान  इंजनों  car  डिब्बों  श्री  लक्ष्मीना :  विभिन्न  स्थानों  पर  इन

 के  बारे  में  मेरे  पास  अकड़  नहीं हू  ।  नये  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  खोलने  के  विषय

 मे

 नें

 किन  किनारों  का  ध्यान  रखा  जायेगा  ?

 श्री  एच ०  जी०  बचाव  इने  इंजन  तथा

 श्री  राज  बहादुर  :-  प्रारम्भ में  हमारा डिब्बों  के  लिये  कम्पनी  को  क्षतिपूर्ति  के  रूप

 क्रि तनी  राशि  दी  गई  थी  ?  विचार  सभी  जिला  प्रधान  केन्द्रों  तथा

 ३०,०००  या  इससे  अधिक  जन  संख्या  वाले

 श्री  अलगे दान :  यह  क्षतिपूर्ति  देने  का  शहरों  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलने  का
 नन
 at  नहीं  ।  इस  कम्पनी  का  कार्यभार  सरकार

 श्री  लक्ष्मय्य  :  क्या  उखकोंडा के
 ने  अपने  हाथ  में  ले  लिया  प्रौढ़  समझौते  के

 सीटों  द्वारा  उस  व्यापारिक  दहर  में  टेलीफोन
 अनसार  हमने  मूल्य  दे  दिया  ह  |

 एक्सचेंज  खोलने  के  बारे  में  भ्रभ्यावेदन  किये

 श्री  एच ०  जी०  बचाव  क्या  इंजन  तथा  जा  रहे  ह

 डिब्बों  का  मलय  नहीं  लगाया  गया
 श्री  राज  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त

 eat  था  पब्लिक  काल  कार्यालय  खोलने  की

 श्री
 जी

 नहीं
 ।  मंजरी  दें  दी  गई  थी  ।  अपेक्षित  सामग्री

 लब्ध  होने  पर  यह  यथा  सम्भव  शीघ्र  घोल

 श्री  के०  to  बस  :  सरकार ने  इस
 दिया  जायेंगा  |

 कम्पनी  का  कार्यभार  जब  अपने  हाथ  में  लिया

 उर्वरक  खोदने  के  लिये  ऋण था  तो  क्या  उसने  कम्पनी  की  पुस्तकों

 दिखाये  गये  मलय  के  स्टाक  की  वास्तविक  ¥e So  श्री  एस०  एन०  दास  क्या

 जांच  की  थी  ?
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 श्री  अलगे शन  निरीक्षण  तो  केवल  इस  करेंगे

 बात  का  किया  गया  था  कि  स्टाक  कम  तो  PEXR-LO  ag  म  झ्र मो नियम

 धव
 नहीं  |  ache  के  क्रय  तथा  वितरण  की  हेतु  विभिन्न
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 राज्यों  के  लिये  स्वीकृत  किये  गये  अल्पकालीन  श्री
 के०  कै ०  बसु

 :  में  जान  सकना हूं

 ऋणों  की  कुल  राशि  ;  तथा  कि  विभिन्न  राज्यों  को  ऋण  के  रूप  में  दिये

 जाने  art  sara  किसानों  को  नगद  दाम
 विभिन्न  राज्य  सरकारें  इन  ऋणों

 का  उपयोग  किस  सीमा  तक  कर  सकी  हें  ?  पर  दिये  जाते  हें  या  ऋण  के  रूप  में  ?

 डा०  पी०  एस०  देशमुख
 :  बे्रक

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :

 ही  ऋण  के  रूप  में  दिया  गया  था  ।  वास्तविक
 ६-३-५४  तक  रु०  श८६'८१  लाख  |

 दाम  जून  में  या  उस  के  कुछ  पहले  लिया
 तराशा  हैं  कि  राज्य  सरकारों

 जायेगा  ।
 दारा  इस  ऋण  में  से  काफ़ी  राशि  का  उपयोग

 किया  गया  होगा  ।  वस्तुतः  उपयोग  की  गई  श्री  के ०  के ०  मेरा  प्रदान  यह  था

 राशि  का  पता  वित्तीय  वर्ष  की  समाप्ति  के  कि  क्या  राज्यों  ने  भी  उवंरक  ऋण  के  रूप  में

 छ  समय  बाद  चल  सकेगा  |  किसानों  को  दिया  था  या  नकद  दाम  पर

 बेचा  था  ?
 श्री  एस०  एन०  में  जान  सकता

 हूं  कि
 क्यों  इस  समय  में  यह  जानने  की  कुछ

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  हमें  अ्राद्ा

 चेष्टा  की  गई  थी  कि  विभिन्न  राज्यों  को  ह  कि  उन्होंने  वह  ऋण  के  रूप  में  उनको

 दिये  जाने  वाले  इन  ऋणों  का  कुछ  उपयोग  दिया  होगा ।

 किया  गया  है  ate  किया  गया  हे  तो  किस
 aa  पदाधिकारियों

 कौ
 ज्येष्ठता

 मा  तक  |

 *९८१.  श्री  मुनि स्वामी  :  कया  रेलवे
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  ये

 मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  :

 नगद-ऋण  नहीं  है  ।  हम  उन्हें  उकेरा  की

 मात्रा  प्रदान  करते  हें  ।  किसी  अन्य  कार्य  में
 क्या  यह  सच  हे  कि  रेलवे  के

 प्रथम  श्रेणी  के  पदाधिकारियों  की  ज्येष्ठता
 घन  के  प्रयुक्त  होने  की  सम्भावना  नहीं  है  ।

 सभी  रेलों  के  आधार  पर  निश्चित  की  जाती
 हमारे  यह  कहने  का  कारण  कि  क्या  पुरी

 का  उपयोग  किया  गया  है  या  यही

 हैं  कि  हमें  पता  नहीं  हे  कि  उर्वरक  की  मात्रा  इन  प्रथम  श्रेणी  के  पदाधिकारियों

 को  काम  में  लाया  गया  हें  या  नहीं  ।
 का  तबादला  एक  रेलवे  दूसरी  रेलवे  तक

 कितने  कितने  अ्रन्तर  से  होता  रहता  है
 .

 श्री  एस०  एन०  में  जान  सकता

 हूं
 कि

 क्या
 विभिन्न  राज्यों  नें  अपनी  array  (7)  इन  पदाधिकारियों  का  तबादिला

 करने  में  रेलवे  द्वारा  Far  नीति  अपनाई aq  की  आवश्यकता  बता  दी  ate  यदि

 जाती हैं  ; बता  दी  तो  वे  कुल  कितनी  मात्रा  चाहते
 a

 कया  यह  सच  है  कि  कार्य-दक्षता
 ष्

 वर्तमान  वर्ष  बनाये  रखने  के  लिये  तृतीय  श्रेणी  के
 डा०  पी०  एस०  देशमुख

 के  लिये  हमने  १०  करोड़  रुपयों  की  राशि
 चोरियों  का  पांच  ag  म  त्वादिला  कर

 का  उपबन्ध  किया  है  ।  हमने  वितरण  से  दिया  जाता हैं  ;  तथा

 सम्बद्ध  पदाधिकारियों  का  सम्मेलन  क्या  प्रथम  तथा  द्वितीय  श्रेणी

 प  पदाधिकारियों  के  सम्बन्ध  में  भी  वही
 बुलाया  था  ae  उन्होंने  अपनी  अपनी

 नीति  अपनाई  जाती  है
 ?

 दिखता  बता  दी  है  |
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 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 अल गेद दान )  :  नहीं  श्रीमान  |
 ९८२.  श्री  डी०  सी०  शर्मा  :  क्या

 तथा  ।  विशेष  पदाधिकारियों  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  का  करेंगे  :

 के  निवेदन  पर  उनके  वापसी  तबादिले  के
 वर्तमान  वित्तीय  वर्ष  में  परिवहन

 अलावा  एक  रेलवे  से  दूसरी  रेलवे  में  किये
 मंत्रालय  पर्यटक-यातायात  शाखा  ने

 जानें  वाले  तबादिले  लोक  हित  को  दृष्टि  में
 कितनी  सचित्र  पुस्तिकायें  प्रकाशित  की  हैं  ;

 रखते  हुये  किये  जाते  हैं  ।
 ast

 यद्यपि  कुछ  समय  पहले  उनका  क्या  उपयोग  किया  जाता

 साधारण  के  सम्पर्क  में  खाने  वाले  कर्मचारियों
 ह

 के  सम्बन्ध  में  ऐसे  निदेश  निकाले  गये

 तथापि  विद्यमान  परिस्थितियों  की  कुछ
 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमसंत्री  (sit

 नाइयों  के  कारण  उनका  कड़ाई  के  साथ  अलगंदान  )  राठ  ।

 प्रवचन  नहीं  किया  गया  है  ।  तबादिले
 प्रकाशित  समग्री  का  लक्ष्य

 प्रशासनिक  कारणों
 से  किये  जाते  हें  ।

 पर्यटक-यातायात  की  वृद्धि  करना  हैं  ।

 प्रशासनिक  कारणों  से  ak  व्यवसाय  से  सम्बन्धित  विभिन्न  एजेन्सियों

 लोकहित  की
 दृष्टि

 से  आवश्यक  होने  पर  को  ये  मुफ्त  बांटी  जाती  हें  |  मूल्य  प्रकाशनों

 इन  पदाधिकारियों  का  किया  जा  की  प्रतियां  भारत  में  बेजी  भी  जाती

 श्री  डी०  सी०  :  में  जान  सकता

 श्री  मुनि स्वामी  म॑  जान  सकता  हूं  कि  कया  वे  विभाग  में
 ही  तैयार  की  जाती

 a
 a
 geal  उसके  लिये  बाहर  से  लोगों  को fe  दक्षिण  रेलवे  से  कुछ  व्यक्तिगत  शरिया

 वदन
 या

 मज़दूर-संघ  के  द्वारा  हो  कर  कुछ  बुलाया  जाता  हे  ?

 ऐसे  अभ्यावेदन  भेजें  गये  हे ंकि  सरकार  द्वारा
 श्री  अलगे हान  :  उनको  विभाग  में  ही

 निर्धारित  नीति  का  ate  दक्षिण  रेलवे  को
 तैयार  किया  जाता  है  ।

 भेजें  गये  निदेशों  का  पालन  वहां  के

 श्री  डी०  सी ०  शर्मा  :  क्या  में  इन  राठ कारियों  द्वारा  नहीं  किया  जाता  ?

 पुस्तिकाओं  का  विषय  जान  सकता  हूं  ।

 श्री  अलगेदान  :  क्यां  माननीय  सदस्य

 पांच
 वर्ष  के  नियम  का  निर्देश  कर  रहे

 श्री  अलगे दान  यह  सुची  लम्बी  हैं  शर .
 .

 अध्यक्ष  महोदय  मननीय  सदस्य
 अध्यक्ष  महोदय :

 किन  निदेशों  का

 पुस्तक-सुची  को  देख  सकते  हैं  ।

 पालन  नहीं  हो  रहा  हैं  ?

 श्री  एन०  एम  ०  लिंगम  :  यदि  पर्यटन
 श्री  मुनि स्वामी  :  पदोन्नति

 सम्बन्धी  प्रचार  बढ़ाने  के  लिये  हिमालय
 शादी

 से
 सम्बन्धित  निदेशों  का  पालन  नहीं

 किया  जाता  |
 की  कुछ  पहाड़ी  स्टेशनों  के  बारे  में  पुस्तकों

 तैयार  की  गई  तो  में  जान  सकता  हूं  कि

 श्री  अलगे दान  क
 वे  साथ  साथ  नहीं  इसके  लिये  दक्षिण  की  कोई  पहाड़ी  स्टेशनों

 चलते  |
 न t कयों  नहीं  चुनी  गईं
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 यदि  माननीय  सदस्य  श्री  अलगे शान  जब  wafer  ब्यक्ति

 को  अपनी  पहाड़ी-स्टेशन  की  चिन्ता  a
 ध  तो  के  निवेदन  पर  तबादले  होते  तो  उसकी

 >
 में  इस  पर  विचार  करने  का  वचन  a  ज्येष्ठता  सबसे  कम  हो  जाती  है  ।

 सकता हूं  ।
 श्री

 बेंकटारमन  :
 में  जान  सकता  हूं

 श्री  डी०  सी०  :  ये  सब  पुस्तकों  कि  एक  स्थायी  कर्मचारी  और  एक  अधिक

 किन  भाषा ग्र ों  म  झकाशित  होती  हैं  ?  दिये  सेवा-काल  वाले  कर्मचारी  के  बीच  ज्येष्ठता

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  एल०
 का  निर्धारण  करते  समय  रेलवे  प्रशासन  द्वारा

 ato  :  हिदी  तथा  wast  में  ।  क्या  नियम  अपनाया  जाता  है  ?

 रेलवे  सेवाओं  में  ज्येष्ठता
 ऐसे  दो  व्यक्तियों  में  किसे  ज्येष्ठ  माना

 जायेगा  ?

 OCR.  पंडित  डी०  एन०  क्या
 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  एल०

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  :
 ato  :  निश्चय  ही  सवाई

 करें  तारी
 क्या  रेलवे-सेवायें  में  ज्येष्ठता  को  ।

 का  निर्धारण  खंड  वार  होता  है  या  बन
 प्री  वेकटारसन  vwo—

 को  7Yo  ई०  कराई  अर०  आदि

 में  इस  wet  पर रेलों  के  पुराने  विभागों  के  झाड़कर
 तक  नहीं  चाहता  |

 क्या  प्रदेशों  या  खंडों
 )

 की  सवारों  में  mist  अदला-बदली  या  रेलवे  दुर्घटना

 तबादिला  होता  है  ।
 *e OX,  श्री  गिडवानी  क्या  ta

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  मंत्री  यह  बातों  की  कृपा  करेंगे

 अलगे वान )
 :  उच्च  पदों  में  ज्येष्ठता  का

 १७  oe es  को

 निर्धारण  सभी  रेलों के  प्राकार  पर  होता
 दक्षिण  रेलवे  के  गुंटकल-हुबली  भाग

 प्रदेश-प्रदेश  के  बीच  पर  कोई  मालगाड़ी  दुर्घटनाग्रस्त

 तबादले  उन  पदों  के  सम्बन्ध  में
 हो  गई  at;

 होते  जो  खण्ड  के  rae  पर  भर  जाते
 हताहतों  की  संख्या  क्या  थ  ;

 खण्ड-खण्ड  के  तबादले
 अन्य  हानि  कितनी  हुई  at  '

 नहीं  होते  ।

 पंडित  डी०  एन०  में  जात  रस ध्  cell
 (7)  क्या  कुछ  जांच  की  गई

 तथा

 हू  कि  कितने  मामलों  में  दूसर  खंड  से  तबा  दिला
 =  तो  जांच  का

 होने  पर  एक  खंड  की  ज्येष्ठता  पर  प्रभाव
 यदि  की  गई  ए

 नतीजा  क्या  है  ?
 पड़ा था

 st  अलग शन  जेसा  नेमत  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  (at

 खंड  खंड  के  बीच  तबादले  नहीं  हां  ।  १७-१८

 होते  ।  PEUv  की  रात  को  लगभग  १-५०  बजे

 पंडित  gto  एन०  तिवारी  जब  जब  ३१११  AT  मालगाड़ी  गुंटकल-हुबली
 दिले  हुये  तो  क्या  दूसरे  खंड  की  ज्येष्ठता  सेक्शन  की  बंटानहल  कौर  वीरपुर  स्टेशनों

 पर  प्रभाव पड़ा  था  ?  के  बीचਂ  चल  रही  चार  सब  से  पीछे  के
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 डिब्बे  नदी  में  गिर  गये  ate  थ  तीन  (3)  हरपाल  जमन  वाटर

 मेट  कार पोर डान डिब्बे  पुल  के  पार  गिर  गये  ।

 दो  रेल-कर्मचारी  मर  गये  (४)  मैसर्स  फ्रेंच  ग्रुप  ore  ड्रिलिंग

 कोस०  | ait  दो  रेल-कर्मचारी  घायल  हुये

 रेल-सम्पत्ति  को  रु०  ६०,६५०
 डा०  राम  gum  सिह  सरकार  को

 की  अनुमानित  हानि हुई  ।  नल-कूप-निर्माण-कार्य  के  कब  तक  पूर्ण  हो

 जाने  की  आशा  ate  क्या  वे  राज्य  भी
 रेलवे  के  प्रादेशिक-पदाधिकारियों

 जहां  यह  कार्य  प्रारम्भ  किया  गया  है  कुछ
 की  एक  समिति  द्वारा  एक  जांच  की  गई  थी  ।

 व्यय-भार  उठाते  हें  ?

 (=)  प्रथम  दृष्टि  में  प्रकट  होता  है
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  इनमें से

 कि  श्रत्यपघिक  चाल  के  कारण  art  एक  डिब्बे
 ग्र धि कतर  राज्यों  को  दिये  गये  ऋण  हें  तथा

 के  ब्रेक  लगे  रहने  के  कारण  ही  गाड़ी  पटरी
 उनका कुछ  भाग  टी०  सी०  एम०  निधि से

 से  उतर  गई  थी  ।
 ara  है  ।  समझौते में  प्रतिचार यह  बताया

 नलकूप  जाता  है  कि  कार्य  के  पूर्ण  होने  में  कितना

 समय  लगेगा  |  यह  कार्य  प्रारम्भ  होने  से  दो *
 ९८५.  डा०  राम  सुभग  क्या

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  वर्ष  से  अधिक  नहीं  होता  हैं  ।

 करेंगे  डा०  राम  सुभग  क्या  इन

 कपों  के  पानी  की  दर  निर्धारित  करने
 जो

 क्या  केन्द्रीय  सरकार की  नलकूप ्
 भारत  सरकार  द्वारा  दिये  गये  ऋण  से  बनाये

 लगाने  की  योजना  जिस  पर  २५

 भारत  सरकार  का  हाथ है  ?
 रुपया  व्यय  किसी  राज्य  में  प्रारम्भ

 की  गई  है  ;  डा०  पी०  एस०  हां  |  दरों

 यदि  तो  किस  किस  राज्य
 तथा  ठेकों  को  निश्चित  करना  पूर्णतया  हमारे

 में  ;  ्र  हाथ में  हैं  ।

 किसे  कम्पनी
 को  ये  नल

 Sto  रास  gam  सिंह  :  वे  राज्य

 a
 जहां  विद्यमान  पानी  दर  प्रचलित  भारत लगाने  का  ठेका  दिया  गया  ह

 सरकार  को  पानी  की  दूसरी  दर  लागू  करने

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  देशमुख  देंगे ?
 ्
 न (  )  तथा  हां  ।  यह  कार्य  जिस  पर  डा०  पी०  एस०  :.  ये  नलकूप

 लगभग  २३  करोड़  रुपया  व्यय  होगा  पहिले
 एक  विद्वेष  दर  पर  बनाये  जायेंगे  जों  ठेके

 से  ही  उत्तर  पंजाब  तथो  पेप्सू
 में  दी  यदि  इसके  बाहर  कोई  नलकूप

 राज्यों  में  प्रगति  कर  रहा  है
 ।

 हैं  तो  ऐसा  कोई  बन्धन  नहीं  हैं  कि  यही

 जिन  pat  को  ठेके  दिये  गये  दर  स्वीकार  की  जाये  |

 हैं  उनके  नाम  निम्न  हैं
 :

 श्री  वी०  पी०  नायर :  अ्रमरीका  की

 (१)  ded  अ्रसोसियेटेड  ट्यूबवेल्स  कम  न् धा मसस  होल्डर  टी०  स्मिथ  इन्कार्पोरेटेड

 लि ०
 को  कितने  नलकूपों  का  ठेका  दिया  गया  है

 (2)  होल्डर  ato  स्मिथ  तथा  उनकी  दरों  व  दूसरों  की  दरों  में  क्या
 a  rv

 इन्कापोरेटेड  ।  ग्रनुशत  है
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 डा०  पी०  एस०  :
 में  पूर्वसूचना  क्या  कृषि  स्नातकों  को  इस

 चाहता  हूं
 ।

 ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  तथा  मुझे  कालिज  में  लिया  जाता  है  ?

 कुछ  लम्बा  उत्तर  देना  पड़ेगा  ।

 श्री  लक्ष्मीना :  क्या  सरकार  का  विचार  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री
 :

 वन  विद्यालय  में  जिन  विद्याथियों  को
 रायलसीमा  में  कुछ  नलकूप  बनाने  का  है

 ?

 प्रवेश  दिया  जाता  है  वे  राज्य  की  बन  सेवाशर्तों

 डा०  पो०  एस०  यह  उस  के  कर्मचारी  होते  हें  ।  ५ उन्हं

 कार्य  पर  निसार  होगा  जिसे  करने  का  हम  प्रतियोगिता  के  आधार  पर  चुना  जाता  है

 यत्न  कर  रहे  हें
 ।

 उसके
 परिणामस्वरुप

 तथा  इस  की  व्यवस्था  राज्य  के  लोग  सेवा

 रायलसीमा  के  किसी  भाग  के  नलकूप  बनाने  अयोग  की  सलाह  से  राज्य  भ्रमणकारी
 करते

 के  लिये  उपयुक्त समझे  जाने पर  ही  हम  हें  ।

 यह  करने  का  साहस  कर  सकेंगे  |

 यह  विद्यालय  अधिकांश  भारतीय
 सेठ

 गोविन्द दास  :  हमारे  माननीय
 प्रशासन  सेवा  तथा  भारतीय  पुलिस  सेवा

 मंत्री  जी  ने  कहा  कि  चार  प्रदेशों  चार  प्रशिक्षण  विद्यालयों  की  प्रकार  का  या  उन  के

 राज्यों  यह  काम  चल  रहा  हे
 ।

 में  पूछना
 अनुरूप  है  ।  इसे  किसी  विश्वविद्यालय

 चाहता  हूं  कि  शर  किस  किस  राज्य  में 2
 से  सम्बन्ध  करने  का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता

 इसके  चलने  की  सम्भावना  a
 Q  भर  कहां

 है  ।

 कहां  इसकी  खोज  हो  रही  है  कि  यह  नलकूप

 वे  उम्मीदवार ,  जो  प्राकृतिक वहां  पर
 सुभीते

 से
 बन

 सकते  हैं  या  नहीं  ?

 गणित  या  कृषि  की  पदवी  परीक्षा

 डा०  पी०  एस०  देशमुख
 :  हमारे  पास

 में  कम  से  कम  द्वितीय  श्रेणी  में  उत्तीर्ण  हुये
 R40  एक्सप्लोरेटरी  वैल्स  का  इन्तज़ाम  विद्यालय  में  प्रवेश  हो  सकते हैं

 |

 होने  वाला  है  शौर  स्टेटों  में  हमारी

 रेल  प्रयोक्ता  सलाहकार  समिति कार्यवाही  होने  वाली

 नन
 avg.  श्री  ए०  Fo

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  रेलवे  wal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 व्या  सरकार  को  मद्रास  के  पश्चिमी  तट  के
 इण्डियन  फारेस्ट  देहरादून

 मछली  व्यापारियों  को  रेल  प्रयोक्ता

 *evy.  श्री  एम०  एल०  क्या  कार  समिति  में  स्थान  देने  की  शअ्रावश्यकता

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  के  बारे  में  कोई  भ्र भ्या वेदन  या  ज्ञापन  प्राप्त

 हुये  हैं
 ?

 क्या  कारण  हैँ  कि  देहरादून  के

 यदि  हां  ,  तो  सरकार  इस  मामले
 इण्डियन  फारेस्ट  कालिज  में  विद्यार्थियों

 में  क्या  क्यंवाही  करेगी  ?

 को  प्रतियोगिता के  आधार  पर  नहीं  लिया

 जाता  ;  रेलवे  तथा  परिवहन  उमंत्री

 गेदा
 .\

 हां
 ।

 क्या  कारण  कि  इस  कालिज

 को  किसी  विश्वविद्यालय  से  सम्बद्ध  नहीं  किया  दक्षिण  रेलवे  से  प्रार्थना  की

 गया है  गई  है  कि  जब  कभी  कोई  स्थान  रिक्त  हो
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 तब  वह  अन्य  श्रभ्यावेदनों  के  साथ  साथ  के  मूल्य  से  लगभग  १३,०००  रुपये  अधिक

 इस  पर  राज्य  सरकार की  सलाह से  विचार  होता है  ।
 करे  |

 Tat  कृषि
 मैसूर  में  रेलवे  कारखाना

 FANS,  केशवेयंगार  :  क्या
 FQUC.  श्री  एस०  ato  पिघल  8  बया

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  रेलवे

 मैसूर  में  प्रति  वर्ष  कितने  डिब्बे

 बनाये जाते  हैं  ?  गठन  से  चीनी  के  उत्पादन  का

 तथा  प्रति  एकड़  गन्ने  के  उत्पादन  का  सत लकड़ी  के  डिब्बे  की  चलने  की

 अवधि  कितनी  होती  है  ?  प्रतिशत क्या  है  ;  तथा

 लकड़ी  के  gr  डिब्बे
 के  मूल्य  विगत  पांच  वर्षों  में  से  प्रत्येक

 जिसमें  तृतीय  श्रेणी  के  छोटे  छोटे  भा  वर्ष  कितनी  भूमि  में  गन्ना-कृषि  हुई  है  ?

 तथा  विदेश  से  आयात  किये  गये  धात

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  :
 के  बने  डिब्बे  के  मूल्य  में  कया  wea  है  ?

 रेलवे  परिवहन  उपमंत्री  १९५२-५३  की  फसल  में  गन्ने  से  चीनी

 के  उत्पादन  का  अखिल  भारतीय  प्रतिगत

 १२  €.&७  था  ।  उसी  वर्ष  प्रति  एकड़  भूमि

 2,583  Tho लगभग  ३०  वर्ष  Ta  औसत  उत्पादन

 ara  किये  गये  छोटी  लाइन  था

 के  ऐसे  डिब्बे  के  ढ़ांचे  का
 जो  पुर्णतया  (=)  9EWo-VE  से  PEYR-YR ३

 तक  के  वर्षों  में  गन्ना  क़षि  का  क्षेत्रफल  निम्न
 धात  का  बना  रेलवे  कारखाने

 में
 सुसज्जित

 होने  पर  तृतीय  श्रेणी  के  लकड़ी  के  बने  डिब्बे  है

 या  —— गाएगा  et लाडा

 हजार  एकड़ों  में )

 PEER  2R¥R-Ko  १९५०-५१  B84 8-KR  PS4R-KR

 8,942  दर  ४  B,2L9 र  १७  ¥,9332 £ कै  रे  BRE

 भारतीय  श्रम  सम्मेलन  श्रम  उपमंत्री  आबिद  :

 FRU,  श्री  बी०  एस०  मुक्ति  :
 क्या

 विषयों  पर  विचार  विमश  gar
 श्रम  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वे  निम्न  हैं
 भारतीय  श्रम  सम्मेलन के  १३वें  अ्रधिवेशन

 जो  ७  से  €  १९४५४  तक  मैसूर  (१)  हाल  में  हुये  अन्तर्राष्ट्रीय

 में  gat  किन  किन  महत्व  पूर्ण  विषयों  श्रम  संगठनਂ  एल ०

 के  सम्मेलनों  तथा  समितियों  की  बैठकों
 पर  विचार  हुआ  तथा  क्या  क्या

 निश्चय  हुये
 ?  का  पुनरीक्षण  ;
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 (2)  शिल्पी  रेलवे  तथा  परिवहन उपमंत्री

 यता  ह  :  |  तत्पदचात् षव्ध

 (३)  स्त्री-मज़दूरों  की  समस्यायें  १०  कर्मचारियों  को  पृथक  मकान  दे  दिये

 गये  हैं  ।
 (४)  मजूरी  निर्धारण

 (५)  प्रौद्योगिक  अकड़  श्रीमान  ।

 नियमों  को  कार्यान्वित
 (rr)
 AC}  मकान-किराया-भत्ता  उन

 |  &  )  गोरखपुर  मजदूर
 चारियों  को  दिया  जाता  हे  जिन्हें  कोई  सरकारी

 (७)  प्रसूति  भत्तों  तथ
 मकान  नहीं  दिया  जाता  हैं  तथा  उन्हें  नहीं

 सुविधाओं  की  एक  रूपता  ;  तथा  दिया  जाता  है  जिन्हें  सरकारी  मकान

 (८)  नौकरी  से  निवृत्ति  प्राप्त  करने  चके हें  ।

 के  पुर्व  अंगा  दाता  को  भविष्य  निधि  का

 भुगतान  ।  श्रीमान  ।  क्वार्टरों  की

 :
 दो  संकल्प  जो  इस  सम्मेलन  में  स्वीकार  कमी  एक  कार्यक्रम  के  अनुसार  प्रति  वब  पूरी

 हुये  पहिले  ही  सदन  पटल  पल  रखें  जा  की  जा  रही  हूं  ।  wea  कर्मचारियों  की  मांग

 का  भी  eagle  रखते  हुये  अवसर  प्राप्त  होते चुके  हैं  ।  अन्य  मदों  के  सम्बन्ध  में  सम्मेलन

 नें  बहुत  से  सुझाव  दिये  |  ही  पुथल  मकान  नियत  कर  दिये  जायेंगे  ।

 रेलवे  लेखा  समायोजना  कार्यालय  के  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ना

 FR  go,  att  Zto  के ०  चौधरी  :  क्या
 Fee.  श्री  गोपाल  क्या  खाद्य

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग े:  तथा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंग े:

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली में

 )  क्या  गहरे  समूद्र  में  मछली  पकड़ने रेलवे  लेखा  समायोजन  कार्यालय  के

 २४०  प्रत्यावर्तित  कर्मचारियों  जिनहें  के
 प्रयोग

 लाभदायक  सिद्ध  हुये  हूं  ;  तथा

 १९४८  में  egal  प्रबन्ध  के  रूप  में ्  यदि  उपरोक्त  खण्ड
 )

 का

 एक  कमरे  के  मकानों  में  रखा  गया  way
 उत्तर  नकारात्मक  हो  तो  सरकार  इस  मामले

 तंक  कोई  अन्य  वैकल्पिक  मकान  नहीं  दिये
 में  क्या  कार्यवाही  करेगी  ?

 गये  हैं  ;

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री
 ४

 क्या  इन  व्यक्तियों  का  गिद्धा

 मछली  पकड़ने  के  मछली
 नियोजित  किराया  waar  वेतन  का  xo

 पकड़ने  के  कंडों  तथा  व्यक्तियों  के  प्रशिक्षण
 अतिरिक्त जो  भी  कम

 के  बारे  में  सूचना  देने  में  ।
 moat  पूर्ण  मकान  किराया  भत्ता  भी  बन्द

 हो  जाता  है  !  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 इसके  क्या  कारण  हैं  ;  तथा  रेलवे  के  मकानों  का  किराया

 *९६४.  श्री  राघवंय्या  :  क्या  रेलवे क्या  निकट  भविष्य  में  उन्हें

 मकान  देने  के  लियें  सरकार  की  कोई  योजना  मंत्री यह  बताने  की  कपा

 ं
 ट

 ?
 (a)  क्या  हुबली  के  रेलवे  कर्मचारियों
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 नने  मकानों  के  किरायें  में  की  गई  वुद्धि  के  बारे  टेलीग्राफ  तार  की  चोरो

 में  विरोध  प्रकट  किया  है  ;
 oh VAM  श्री

 रघुनाथ  सिह
 :  क्या  संचार

 यदि  तो  उसके  कारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग े:
 तथा

 (rr
 १९५३  में  कितनी  टेलीग्राफ

 ist  )  उनकी  शिकायतें  दूर  करने  की
 चुराई  गई  उसका  मूल्य  कितना  था  ;

 में  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  ?  झोर

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  इस  चोरी  के  कितने  मामले

 )  :  हां  ।  पकड़े  गये  और  कितने  चालान  किये  गये  ?

 सारी  दक्षिण  रेलवे  में  उसी  e संचार  उप  मंत्री  राज

 आधार  पर  एक  सी  व्यवस्था  लागू  करने

 )  मात्रा  :  २५७७३८  पौंड  |
 के

 हेतु
 जो  meq  सरकारी  रेलों  में  जारी

 मूल्य  :  ८,४  १,२०४  रुपये  |
 किरायों  में  यह  वृद्धि  की  गई  थी  ।

 पकड़े  गय  मामले

 इस  वृद्धि  को  १  १९५३  चालान  किये  गये  मामले  :  ८०  |
 से  चार  wet  वर्षीय  क़िस्तों  में  लागू  करने  का

 डाक  कर्मचारियों  के  लिये  अतिरिक्त
 किया  गधा  ह  ।  किसी  हालत  में

 समय का  भत्ता
 चारी  के  वेतन  के  १०  प्रतिशत  से  अधिक

 *e 9,  श्री  राघवय्या  :  कया  संचार किराया  नहीं  faut  जा  सकता  |

 मंत्री  यंह  बतान  की  कपा  करेंगे
 पालार  पुल

 क्या  यह  तथ्य  है  कि  डाके
 *Q i919,  श्री  काचिरोयर  :  क्या  परिवहन  भ्

 चोरियों  के  कुछ  श्रेणियों  को
 छुट्टियों

 कें  दिन

 मंत्री  यह  बताने  की  क्षा  करेंगे  :
 में  भी  काम  करना  पड़ता  है  ;  तथा

 कया  यह  तथ्य  है  कि  पालार  नदी  उन्हें  कोई

 राज्य  )
 पर  रानीपेठ  तथा  अर्काट

 अतिरिक्त  सम  भत्ता  दिया  जाता  है  /

 के  बीच  एक  ऊपरी  पुल  बांधने  योजना
 संचार  उपमंत्री  राज

 योजना  में  सम्मिलित  की  गई  है  ;
 चिट्ठियों  के  भेजने  तथा  बांटने

 यदि  तो  उस  व्यय  की  के  काम  से  सम्बद्ध
 तमंचा  रियों

 को  हो  छुट्टियों
 मानितਂ  राशि  जो  इस  काम  पर  किया  जाना

 में  काम  करना  पड़ता है  ।

 af  ;  तथा
 किन्तु  डाकियों  तथा  गछ

 यह  काम  कब  प्रारम्भ  होने  जा
 बांधने  वालों  की  छड़ियों  के  काम  के  लिये

 है  और  कब  पुत्र  होगा  ?
 १  रुपया  प्रति  दिन  का  fates  भत्ता  दिया

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  जाता  है

 )  :  हां  ।
 सब्जी  के  बीजों

 को
 किस्मों  में  सुधार

 करने  सम्बन्धी केन्द्र  कुलू लगभग  २१  लाख  रुपये  |

 ¥Q SS.  थ्रो  हेमराज  :  क्य  खाद्य  तथा PEYW—UY  में  इस  काम  के

 कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  : आरम्भ  किये  जाने  की  ara  है  दौर  दो  से

 तीन  वर्षों  के  अन्दर  वह  पूर्ण  हो  जायेगी  ।  कुलू  )  के
 सब्जी

 के
 बीजों
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 की  किस्मों  में  सुधार  करने  सम्बन्धी  केन्द्र  छात्रवृत्तियां  देने  योजना

 के  अधीन  ४२  कर्मचारियों को  शरीर  अन्य
 के  अधीन

 कौ
 भूमि  का  क्षेत्र  तथा

 योजना  के  wits  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  लगभग
 )  उस  पर  किये  जाने  वाला  वार्षिक

 व्यय  ?  ६४००  कर्मचारियों  को  ।  राज्यों  के  क्षेत्रों

 में  यह  संख्या  बड़ी  होगी  किन्तु  निश्चित
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  :

 airs  उपलब्ध  नहीं हैं  ।

 (# )  तथा  कुलू  के  केन्द्रीय सब्जी

 के  बीजों  की  किस्मों  में  सुधार  करन  सम्बन्धी  वन महोत्सव

 केन्द्र  के  बारे  में  प्रां कड़े  इस  प्रकार  |  :
 *९  ९०.  श्रीमती  कमलेन्दुमति दाह  :  क्या

 *
 भूमि  का  क्षेत्रविस्तार  २३  एकड़  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंग े:

 (#)  वन महोत्सव  योजना  के  ग्रीन (२)  विधिक  ers

 PELO—-Y  CEXQI—ALN
 अब  तक  लगाये  गये  पेड़ों  की  संख्या  ;

 CRoLvaqg  ५८३३४  रुपये  Zoae  ५रुपये  श्री
 तक

 बचे  हुये  पेड़ों
 की  संख्या

 तथा

 युद्ध  आघात  प्रतिकर बीमा
 अधिनियम

 *e Ce, att श्री  के०  सो०  सोनिया  :
 इस  रोजना  पर  किये  गये  खर्चे

 की  राशि ? ५
 तकर क्या  श्रम  मंत्री  युद्ध  ग्रा घात

 बीमा  अधिनियम  के  अनुसार  श्रमिक  कल्याण  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री
 :

 for  a.  न  थ  ह  2 पर  अब  तक  खच  की  गई  कुल  रा  {Rt  y  ताने  तथा  १७  ae 3  को

 की  कृपा  करेंगे  ?  पूछे  गय  प्रश्न  संख्या  ५५  के  उत्तर  के  भाग

 इन  उपायों  का  स्वरूप  क्या  है

 तथा  की  are
 ध्यान

 आकर्षित

 ग
 किया  जाता  है  ।

 झर  यह  काम  कितने  Yeo Dee  ं  में  किया  जा

 रहा  है  ?  चार  वर्ष  पहले  जब  से

 योजना
 आरम्भ  हुई  थी  तब  से  CEVQOSE

 ऐसे  व्यक्तियों  की  कुठ  संख्या
 ।

 कितनी  है  जिन्हें  इससे  लाभ  होता  है  ?

 *जलमसोती
 '

 टक्कर

 श्रम  उपमंत्री
 आबिद

 :

 श्री  विश्वनाथ राय  :
 कर्ब  तक  २,३४,०००  रुपये  की  राशि

 *aRe.d  श्री  एच०  एस०  प्रसाद

 मंजूर  की  गई  वास्तव  में  खरच  की  गई  राशि
 ए०  एस०  सहगल +

 के  सम्बन्ध  में  श्रर्भी  जानकारी  प्राप्त  नहीं  हुई

 है  ।  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा

 करेंग :
 जिन  दो  योजनाओं  के  meta

 st
 अनुदान  दिये  जाते  है  उनकी  प्रतिलि  पि  At  क्या  यह  तथ्य  है  कि

 सदन-पटल  पर  रखी  जाती  हें  ।  १९५४  म  क्लब  के  नदीमुख  में  भारतीय  माल

 में  रख  दी  गई  ।  संख्या  एस०  e/  जहाज  मोतीਂ  टक्कर  की  दुर्घटना  में

 uv]  ग्रस्त  था  ;  तथा
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 टक्कर  के  कारण  हुई  क्षति  की  संचार  उपमंत्री  राज  :

 राशि  ?
 १  XR  से  ३१.

 १९५३  तक  १२,४३६
 । परिवहन  उपमंत्री

 हां
 g, 49%  ।

 विभाग  द्वारा  नियुक्त
 अभी  ae  निश्चित  नहीं  at

 डियो  सेठों  की  जांच  तथा
 गई है  ।

 लाइसेंस  के  लिये  ay  भर  सक्रिय  कार्यवाही

 अन्तर्राष्ट्रीय  गेहूं  परिषद्  की  जाती  हैं  ।

 ९९२.  श्री  सो०  आर०  चौधरी  :  क्या  विवाहेतर  कर्मचारी  वर्ग  द्वारा  निर्वाचन

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  प्रतियोगिता

 करेंगे  कि  क्या  यह  सत्य  हैकि  भारत  सरकार  *९  ay  पंडित  Sto  एन०  तिवारी :  कया

 दारा  श्रन्तर्राष्ट्रीय  गेहूं  परिषद्  को  यह  सुचित  संचार  मंत्री  २०  १९५३  को  पूछ

 कर  दिया  गया  है  कि  जुलाई  १९५३  से  गये  तारांकित  set  संख्या  ४१३  को  निर्दिष्ट

 करके  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 : 2auw  के  वर्ष  के  लिये  perches गेहूं

 समझौते के  श्रन्तगंत  नियत  १०  लाख  टन  क्या  विवाहेतर  डाक  कर्मचारी

 के  गेहूं  के  कोटे  को  वह  नहीं  ले  रही  हैं
 ?  वर्ग  को  पंचायत  तथा  अन्य  स्थानीय

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रो  किदवई )
 :  चनों  में  भाग  लेने  की  अ्रनुमति  देने  के  सम्बन्ध

 में  कोई  निर्णय  किया  गया  है  ;  शर
 अन्तर्राष्ट्रीय  गेहूं  समझौते  के  प्रश्नगत

 रीक्षित  तथा  नवीकृत  प्रथम  फसल  वर्ष १  अन्य  किन  किन  श्रेणियों  के

 अगस्त  १९५३  से  ३१.  जुलाई  १९५४ है
 सरकारी  कर्मचारियों  को  यह  ट  दी  जायेगी  ?

 नदी  जुलाई  १९५३  से  जून  १६५४  तंक  ।
 संचार  उपमंत्री  राज

 wattle  गेहूं  परिषद्  को  यह  सुचित  जी  वे  इन  निर्वाचनों  म  भाग  लें

 कर  दिया  गया ह  कि  भारत  सरकार  be
 ह  ।

 ष्ट्रीय  गेहूं  समझौते  के  प्रथम  वर्ष  का  कोटा  कोई  भी  व्यक्ति  जो  कि  पूर्ण

 क़ालीन  सरकारी  कम में चारी  नहीं  है  तथा  किसी

 रेडियो  लाइसेन्स  नियमित  अ्रसैनिक  सेवा  का  सदस्य  नहीं

 भाग  ले  सकता हें  ।
 * 893,  श्री  एल०  जोगेश्वर  सिंह  :  क्या

 पेट्रोल का  स्थानापन्न संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 *AQu,  श्री  गिडवानी  :  क्या  परिवहन
 १९४३  से  wa  तक

 बगैर  लाइसेंस  रेडियो  सेट  रखना  श्र  चलाने
 मंत्री  ८  १९५३  को  पेट्रोल  की

 बजाय  पानीਂ  तथा  मिट्टी  के  तेल  से  चलने

 के  कितने  मामले  पकड़े  गये  है  ;
 वाले  एक  यंत्र  के  विषय  में  पूछ  गये  तारांकित

 इस  सम्बन्ध में  कितने  व्यि  प्रश्न  संख्या  ७१४  के  उत्तर  का  निर्देश  करके

 पर  मामला  चलाया  गया  ;  शर
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 :

 रेडियो  सेटों
 को

 रजिस्टर  कराने  क्या  इसका  परीक्षण  किया  जा

 के  लिये  क्या  पग  उठाय  गये  हू
 ?  चुका  हूं  ;  कौर
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 यदि  तो  क्या  परिणाम  जाये  जब  तक  कि  फर्नीचर  तथा

 निकले  ?  यक  सामान  उपलब्ध  न  हो  |

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  आर ०  एम०  एस०  डाक  के  feed

 :  जी  नहीं  ।  9%  श्री  रामानन्द दास  :  क्या  संचार

 प्रश्न  नहीं  उठता  |  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग े:

 डाकघरों के  लिये  सामान
 क्या  यह  सच  है  कि  अनेक  करार

 एम०  एस०  विभागों  में  CF  तीसरे  दर्जे

 ERG.  श्री  राघवय्या  :  क्यां  संचार  के  डिब्बे  डाक-डिब्बों  के  रूप  में  प्रयुक्त  किये

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :  जा  रहे  हें  जिनमें  सुरक्षा  युक्तियां  नहीं  हैं  ;

 सरकार  इन  तथ्यों  a  यदि  तो  इसका  कारण ;

 अवगत  है  कि  ब्राँच  स्थायी  तथा  कौर

 प्रायोगिक  दोनों  में  न्यूनतम  श्रावश्यकताओओं  कब  तक  इन  डिब्बों  के  tara

 का  सामान  जैसे  रिकार्ड  बॉक्स  पर  उचित  डाक-डिब्बों  को  प्रप्त  किये

 आदि  नहीं  हैं  ;
 ak  जाने  की  तराशा  है  ?

 यदि  तो  सरकार  का  इस  संचार  उपमंत्रो  राज  3

 सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार
 aA

 जी  कुछ  मामलों  में  ।

 सज्जित  डिब्बों  की  कमी  ।

 संचार  उपमंत्री  राज  ४  विद्यमान  डाक  के  डिब्बे  भी  समय  समय  पर

 केवल  ऐसे  महत्वपूर्ण  ब्राँच  डाकघरों  मरम्मत  ae  के  fad  वापस  भेज  दिये

 को  दी  जाती  हूँ  जिनका  करार  एम ०  एस०  जाते  हैं  ।

 से  सीधा  सम्बन्ध  रहता  है  अथवा  जो
 प्रश्न  पर  सरकार  पहले  से  ही

 बसों  से  डाक  बदलते  हैं  तथा  ऐसे  अरन्य  सक्रिय  विचार  कर  रही  है  ।

 में  जहां  परीक्षक  पदाधिकारियों  द्वारा  शीघ्र
 fy
 Ql  अतिरिक्त  डाक  के  डिब्बों  का

 घड़ी  अ्ावइ्यक  समझी  जाती  है  ।  सब  ब्रांच  निर्माण  करने  का  प्रत्येक  प्रप्त  किया  जा

 डाकघरों  को  रिका  बॉक्स  अथवा  लोहे  रहा है  ।
 की  पेटियां  दी  जाती  हैं  ।  स्थायी  तथा

 अमरोहा  में  टेलीफोन  एक्सचेंज
 दोनों  प्रकार  के  डाकघरों  केवल

 १७६.  श्री  राम  कारण  :  क्या  संचार
 नयें  खुल  कुछ  डाकघरों  को  छोड़  कर  जहां

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  रिकार्ड  बाक्स  alt  दिये  जाने  निरपेक्ष

 रूप  से  प्रावइ्यक  फर्नीचर  तथा  अन्य  सामान  क्या  यह  सच  है  कि  मुरादाबाद

 दिया गया  है  ।  जिले  में  water  के  लियें  कई  मास  et  एक

 विभाग  के  पदाधिकारियों  को  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  स्वीकृति  दी  गयी

 आदेश  भेज  जा  चुके  हें  कि  किसी  ब्रांच  थी  भर  wal  तक  यह  स्थापित  नहीं  किया

 घर  को  चलाने  के  लिये  श्रावक  कोई  भी  गया  है  ;  और

 सामान  विलम्ब  दिया  जाये  तथा  कोई  इसके  कब  तक  कायें  करने  लगने

 भी  नवीन  डाकघर  तब  तक  नहीं  खोला  की  सम्भावना हूँ  ?
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 संचार  उपमंत्री  राज
 पहले

 वालें  मार्ग  पर  ही  चलाया  जान  लगा

 site  ५०  लाइनों  के  लिये  पहले

 स्वीकृत  की  योजना  टेलीफोन  खाद्यानों  में  आत्मनिर्भर ता

 ५  की
 कम  मांग  के  कारण  रह  कर  दी  गयी  Qed.  श्री  एन०  :

 २०  लाइनों  के  एक्सचेंज  की  एक  संबोधित  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 योजना  विचाराधीन  है  ।
 कृपा  करेंग  :

 मोकामा  घाट  पर  गाड़ियों  का  रुकना  किन  किन  खाद्यान्नों  के  सम्बन्ध

 299.0  श्री  एस०  एन०  दास  क्या  में  भारत  ने  भ्रात्म-निर्भरता  प्राप्त  कर  ली  है

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :  तथा  उनके  उत्पादन  के  नवीनतम ;

 क्या  यह  सच  है  कि  पटना  तथा
 किन  खाद्यान्नों  के  सम्बन्ध  में

 हावड़ा  के  बीच  चलने  वाली  कितनी  ही  मेल
 भारतः  को  चालू  वर्ष  में  आत्म-निर्भर  हो

 जाने  की  आदा  उनका  उत्पादन  गत  वर्ष
 तथा  एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  केवल  एक

 एक्सप्रेस  गाड़ी  पूर्वी  रेलवे  पर  मोकामा  घाट  कितना  था  कौर  इस  ag  कितना  होने  की

 से  होकर  गिरती  ह  तथा  वहां  रुकती  है  ्राशा हैं ; श्रौर है  नगर

 क्या  इस  प्रकार  के  कोई  गेहूं  तथा  चावल  में  आत्म-नि  भरता

 प्राप्त  हुये  हैं  कि  उत्तरी  बिहार  तथा  प्राप्त  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 पुर्जों  उत्तर  प्रदेश  के  मुसाफिरों  की  सुविधा  खाद्य  तंथा  कृषि  मंत्री  :

 के  लिये  सब  मेल  तथा  एक्सप्रेस  गाड़ियां  शौर  सन  PEYR-YS  में  अच्छी
 «

 मौकों  घाट  हो  कर  गुज़रें  तथा  वहां  ठहरें
 ;

 और

 फ़सल  होने  की  दृष्टि  में  हमें  असा  हूं  कि

 चालू  वर्ष  में  चावल  तथा  मोटे  खाद्यान्नों  के

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  सम्बन्ध  में  हम  आत्म-निर्भर  हो  जायेंगे

 पर  सरकार  द्वारा  विचार  किया  गया  गी
 १९५३-५४  के  उत्पादन  ग्राहक  उपलब्ध

 शर  कोई  निर्णय
 लिया

 गया  हूँ  ?
 नहीं  हैं  ।  सन्  १९५२-५३  के  भ्रान्ति  प्राक्कलन

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री .
 के  अनुसार  इल  श्रक्नें  का  उत्पादन  नीचे

 :.  जी  से  ५  दिया  जाता  हैं

 जाने  वाली  ६  मेल  तथा  tease  गाड़ियों  में  टन  में )

 से  जो  कि  पटना  हो  कर  गुज़रती  तीन
 चावल  RR  ERE

 डाउन  कौर  चार  गाड़ियां  मोकामा  घाट
 ज्वार

 पर  ठहरती हैं  ।  बाजरा  २,€  ९२

 जी  €-११-५३  तथा  मक्का  २,६०७

 १६-१  १-५३  गर  G2 2-48  तथा  रागी  BRK

 २७-१-५४  के  बीच  के  इस  काल  में  जबकि  छोटा  अ्रनाज  2,822

 जौ  Ree मौका  घाट  का  घाट  स्टेशन  हड्डी  घाट

 हटाना  पड़ा  था  चावल  तथा  मोटे  अ्रनाज  के

 सम्बन्ध  में  स्थिति  ऊपर  बतलाई  जा  चुकी मोकामा  घाट  पर  स्टेशन  के

 वापस  कराने  के  २९-१-५४  से  tal  को  है  ।  जहां  तक  गेहूं  का  सम्बन्ध  हमारा
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 प्रांत  रिक  उत्पादन  हमारी  समस्त  शझ्रावश्यकता  और  (7) ).  अपेक्षित  जानकारी

 की  पति  के  लिये  पर्याप्त  नहीं  समझा  जाता  ॥  देने  वाला  विवरण  संलग्न  हू  ।

 अस्तु  बहुत  कुछ  आगामी  रबी  की  फसल  पर  शिष्ट  ४,  अ्रनबन्घध  संख्या  ४]  ऊपर  प्रत्येक

 निसार  जो  लगभग  २  मास  में  काटी  राज्य  के  लिये  बताई  गई  रक़में  प्रयोगात्मक

 जायेगी  |  हूं  तथा  स्वीकार  किय  जान  वालें  कार्यों  की

 राष्टीय  राजपथ
 प्रगति  पर  ही  इनਂ  रक़मों  का  वास्तविक  ara

 मंत्री
 टन  निभा  करता ह  ।

 दें  १७९.  श्री  दाभी  :  क्या  परिवहन

 बताने  की  दर्पा  करेंगे  उक्त  कार्य  मुख्यतया  बम्बई  राज्य

 के  बम्बई-झ्रहमदाबाद-उदयपुर-ग्रजमेर-दिल्ली
 कया  ae  सच  है  fe  पंचवर्षीय

 और  बम्बई-पुना-बेलगोम-बंगलौर-मद्रासਂ
 योजना  की  अवधि  में  सरकार  राष्ट्रीय  राष्ट्रीय  राजफ्थों  पर  ह  ।

 पथों  पर  २७  करोड़  रुपय  व्यथ  कर  रहें

 केन्द्रीय  सेक्टर  संगठन

 यदि उक्त  भाग  का  उत्तर

 स्वीकारात्मक  है  तो  प्रत्येक  राज्य  में  कितनी  १८०  श्री  Fo  पी०  सिन्हा  क्यां

 रक़म  खच  की  जायेगी  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  बताने  की  कृपा  करें

 (१)  नई  सड़कों  (२)  दो  केन्द्रीय  sat  संगठनਂ  करा

 मार्गों  को  (3)  बड़े  बड़े  नये
 पुलों  १९४५१,  PEUR  कौर  PaYR  में  कृषि  योग्य

 का  निर्माण  करने  और  बम्बई  राज्य  कीਂ  बनाया  गधा  राज्य  वार कुल  क्षेत्र  कितना  हे  ;

 वर्तमानਂ  सड़कों  का  सुधार  करने  में  कितनी  राज्यवार  शर  वर्षवार

 रक़म  खर्च  की  जायेगी  ;  और  aa  कुलਂ  कितना  क्षेत्र  हैं  ;  शर

 राज्य  के  fare  किन  क्षेत्रों  उक्त  अवधि  में  उगाये  गये  गेहूं

 यह  काम  होगा  ।  शर  att  को  कुल  मात्रा  कितनी  है
 ?

 रेल  परिवहन  उपमंत्री  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रीਂ

 )  हा  अ्रपेक्षित  सूचना  नीचे  दी  गई  है
 :--

 राज्य  कुृषिकरण  ऋतु  में  कृषि योग्य  बनाई  गई  भूमि  कल  योग

 १९५०
 9

 mee
 १९५१-५२  8 S&R-4R

 कण ण

 उत्तर  प्रदेश  149.0  9, 88%  ५०,६४८  8,40, 228

 मध्य  प्रदेश  S83 RRY  92,0  ov  रे  A

 मध्य  भारत  ३९,०९०  SEARS  C6,'9 22  RVR, AS

 भोपाल  %,09,9 23 ७१३  98, ¥Qo  ६०,५६३  ¥,O8%

 कल  योग  २.८  ४,६०२  २,५३,४४६  २.६  ३५ ३
 Z  0%,  F028

 नोट  (१)  उक्त  आंकड़ों  में  उत्तर  हटा  दी  गई  ह  ।  (२  )  उपरिलिखित  राज्यों  तक

 प्रदेश  के  ३६,२५१  एकड़  पर  फल  जंगलों  ही  कार्य  सीमितਂ  रखा  गया  हें  क्योंकि  इन्हीं

 भी  शामिल  है  ।  शेष  एकड़  उस  राज्यों  में  पास  पासਂ  बड़े-बड़े  भूखण्ड  मिलते

 भूक्षेत्र  के  सूचक  ह  जहां  से  कास  की  झाड़ियां
 हैं  जिनमें  कि  कम  खर्च

 में  भूमि
 को  कृषि

 770 P.  S.  D



 Wada  अन्न
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 योग्य  बनाने  का  कार्य  किया  जा  सकता  ह  ara  में  सम्मिलित  होने  वाले  राज्यों  द्वारा

 PEYO-Y?  में  बोये  गये  az
 समान  रूप  से  ग्रहण  करने  के  लिये  प्राविधिक

 प्रमाप  शर  प्रक्रियायें  स्थिर  अन्तर्राष्ट्रीय ८  शर  बोये  गये  कुल  क्षेत्र  के  सम्बन्ध

 में  नवीनतम  उपलब्ध  राज्यवार  जानकारी  विमान  परिवहन  सेवायों  के  संचलन  को

 अ
 देने  वाला  (Aa  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  सुविधा  जनक  सम्मिलित  होने  वाले

 राज्यों  को  संस्था  की  से  विमान  सम्बन्धी
 है  |  परिशिष्ट  ४,  waar  संख्या

 मामलों  पर  सलाह  देने  के  लिये  विशेषज्ञों
 ( faazor  १)

 का  प्रतिनिधिमंडल  अर  संस्था  के

 गेहूं
 और

 चावल  का  अखिल  भारतीय  उत्पादन
 प्राविधिक  सहायता  कार्यक्रम  के  अधीन

 क  Ye  an  cn  NS  EE
 राज्यों  के  निवासियों  को  प्रशिक्षण  प्रदानਂ

 ay  गेहूं  चावल  करना  महत्वपूर्ण  हे  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  भ्र सैनिक  उड्डयन

 PEYO-Y 8  ६,३६०  VO, VU  संस्था  प्राविधिक  सहायता  परियोजनाओं  के

 PEYP-NY™  ६,०३९  Yo, 9B  mat  भारतीय  एयरलाइन्स  कारपोरेशन

 PEYR-YR*  पदर  २३,४२४  के  पांच  पदाधिकारी  विदेशों  में  प्रशिक्षण

 हेतु  भेजें  गये  हूं  ।  उनके  प्रशिक्षण  के  विषय

 निम्न  है इनमें  संशोधन  किया  जा
 सकता

 an

 (१)  विमान  परिवहन  अ्रयंव्यवस्था

 अन्तर्राष्ट्रीय  असैनिक  उड्डयन  संस्था
 अर  प्रबन्ध  ;

 CR  थी  एस०  ato  सामन्त
 :  क्या

 (२)  हवाई  जहाजों  के  इंजिनों

 सचार  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  :  की  उन  का  आमूल  परिवर्तन
 bas

 भारत  में  विमान  परिवहनਂ  संधारण  ;

 सेवायों  के  राष्ट्रीयकरण  के  खराद  से  अन्तर्राष्ट्रीय  (३)  हवाई  जहाजों  के  पुर्जों  की

 main  उड्डयन  संस्था  की  से  भारत  मरम्मत  तथा  ग्रा मूल  परिवर्तन  ;

 को  क्या  क्या  लाभ  प्राप्त  हुये  हैं  ;  (४)  उड़ानਂ  कार्य ;
 शौर

 राष्ट्रीयकरण  के  बाद  कितने  (५)  एयरलाइन  सांख्यकि  तथा

 व्यक्तियों  को  शौर  किन  किन  विषयों  में  विदेशों  विश्लेषण |

 में  प्रशिक्षण  दिया  गया  है  ;  शर  अन्तर्राष्ट्रीय  water

 (7)  क्या  विदेशी  विशेषज्ञों  की  सेवायें  उड्डयन  संस्था  की  श्र  से  अ्रसैनिक  उड्डयन

 प्राप्त  की  गई  ह  कौर  विभाग  को  तीन  विदेशी  विशेषज्ञों  की  सेवायें

 उपलब्ध  कराई  गई  थीं  ।  इन  में  से  एक
 यदि  तो  किन  साधनों  से  ?

 विशेषज्ञ  wader  के  सिविलਂ  एरोनॉटिक्स

 संचार  उपमंत्री
 राज

 :  बोर्ड  एक  पदाधिकारी  at  जिसका  कार्य

 )  अन्तर्राष्ट्रीय  असैनिक  उड्डयन  संस्था  एयर  लाइन्स  द्वारा  संचालन  श्र  वित्तीय

 से  जो  लाभ  प्राप्त  होंगे  वे  बराबर  जारी  रहेंगे  सांख्यकि  की  समान  पद्धति  के  पुर:स्थापित'

 विमान  स  के  राष्ट्रीयकरण  फे  तथा  विमानਂ  परिवहन  के  मूल्य  पर  सलाह

 बाद  भारतਂ  को  प्राप्त  होने  वाले  विशिष्ट  देना  at  ।  दूसरा  विशेषज्ञ  बेल्जियम  निवासी

 लाभों  को  बताना
 कठिन  है  ।  संस्था  से  प्राप्त  था  जो  उड्डयन  संचरण  के  क्षेत्र  में  संगठन
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 तथा  उपकरण  पर  सलाह  देने  के  लिये  अया  सेवा  की  अवधि  के  अनुसार  ज्येष्ठता  प्रदान

 था  शर  तीसरा  विशेषज्ञ  अमरीका  के  असैनिक  की  जाती  है  तथा  स्वयं  अपनी  इच्छा  से

 उड्डयन  प्रशासन  का  एक  पदाधिकारी  निःसरित  होने  वालों  अथवा  पारस्परिक

 विनिमय  के  area  पर  दरम्यान  वालों  को  ज्येष्ठता उड्डयन  निरीक्षण  के  अनुसंधान

 तथा  विकास  के  सम्बन्ध  में  सलाह  देने  पाया  सुची  में  सब  से  नीचे  रखा  जाता  हूँ  ।  एन०

 था  ।  उड़ान  सम्बन्धी  तथा  जमीन  पर  काम  go  रेलवे  पर  भाग  )  में  समझायी  गई

 करने  वाले  कमंचारियों  के  प्रशिक्षण  के  रीति  के  भ्रनुसार  पद  पर  eat  होने  की

 लिये  संस्था  द्वारा  एक  ara  विशेषज्ञ  की  तिथि  से  नहीं  बल्किश्रेणी  पर  नियुक्ति  की

 सेवायें  पीत  की  गई  थीं  लेकिन  ग्र सैनिक  तिथि  से  ही  ज्यष्ठता  मानी  जातीं  है  ।

 उड्डयन  विभाग  द्वारा  उनका  उपयोग  नहीं
 ईस्ट नं शिपिंग  कारपोरेशन

 किया  गया  |

 १८३.  श्री  गिडवानी  :  क्यो  खाद्य

 सहायक  मास्टर  तथा  कृषि  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 *
 १८२.  पंडित  तिवारी एन

 ०
 क्या  सरकार  ने  प्राक्कलन  समितिਂ

 क्या  रेलवे  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 की  इस  सिफारिश  पर  विचार  किया  है  कि

 (% )  उत्तर  पूर्वी  रेलवे  के  श्र ०  टी
 ०

 खाद्यान्न  ले  जाने  के  लिये  स्पिनरों  को  ग्र तु सुचित

 विभाग  पर  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  की  करने  का  काम  विदेशी  झभिकर्ता्रों  के  सुपुर्द

 करने  के  स्थान  पर  ईस्टने  शिपिंग ज्येष्ठता  उनके  सम्पूर्ण  परीक्षा यें  पास  कर

 लेने  की  तिथि  से  गिनी  जाती  है  अथवा  भरती  रेशन  के  सुपुर्द  करਂ  दिया  जाये  जो  कि

 के  दिन  से  ;  कौर  कार  कौर  fast  उद्योग  दोनों  का  संयुक्त

 )
 दूसरी  रेलों  से  आने  उद्योग  अर

 वालों  की  ज्येष्ठता  उनके  सहायक  स्टेशन  तो  उनका  निर्णय  क्या

 मास्टर  के  पद  पर  काम  करने  की  तिथि  से
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  :

 समझी  जाती है  जब  कि  इस  रेलवे  के  सहायक
 (% )  at  yt  उक्त  सिफारिश  अभी

 स्टेशन  मास्टरों  की  ज्येष्ठता  उनके  स्थायी
 भारत  सरकार  के  विचाराधीन है

 ।
 रूप  से  सहायक  मास्टर  नियुक्त  होने

 के  दिन  से  समझी  जाती  है  ।  अधिक  खान  श्रम  कल्याण

 १८४.  श्री  राघवय्या
 :  क्या  te  मंत्री

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 अनशन  )
 :  १  EY  के

 बताने  की
 कृपा  करेंगे  :

 पुर्व  नियुक्त  किये  गये  सहायक  स्टेशन
 मास्टरों

 (> )  क्या  कल्याण  समिति  के

 की  ज्येष्ठता  उनकी  १  मान  P3vy¥  की  वेतन  पति  ने  ग्रम्थवः  खदान  श्रम  कल्याण  निधि

 दर  पर  निर्धारित  की  गई  है  ate  १  मंत्रणा  फिल्लौर  के  लिय  श्रमिक

 १९४५  के  पश्चात् चक  नियुक्त  किये  जाने  वालों  संघों  से  प्रतिनिधि  भेजने  को  कहा

 की  श्रेणी  के  लिये  नियुक्तਂ  की  तिथि  के  अधार

 पर  निर्धारित  की  गई  है  ।
 (a)  यदि  उपरोक्त  भाग  (>)  का

 प्रशासन  के  अधार  पर  दूसरी  उत्तर  स्वीकारात्मक  हो  तो  उन  संघों  के  नाम

 रेलवे  से  कतराने  वाले  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  तथा  उक्त  प्रश्न  पर  उनके  द्वारा  दिये  गये

 को  उनके  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  के  पद  पर  उत्तर  क्या  हें  ;  कौर
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 (7)  क्या  श्रमिक  संघ  द्वारा  नामज़द  संचार  उपमंत्री  राज
 :

 व्यक्ति  सभापति  द्वारा  स्वीकार  कर  लिये  भोपाल  की  भूतपूर्व  देशी  रियासत
 ~

 गये ?  में  कि  कदाचित  भोपाल  डाक  ज़ोन

 अम  उपमंत्री आबिद  :
 से  अ्रभिप्रेत' ह है  )  १९५२-५३  में  नियुक्तियों  की

 संख्या  न्द्रीय  श्रणी  में  ४  श्र  चतुर्थ  श्रणी  में
 )  श्रमिकों  के  हितों  का  प्रतिनिधित्व

 करने  के  लिये  दो  नामों  की  नियुक्ति  हेतु

 पति  ने  सुझाव  झ्रामंत्रित  कि  थे  ।  तृतीय  श्रेणी  में  एक  शर  चतुर्थ

 श्रेणी में  एक  भी
 रांध  राष्ट्र  अ्रभ्थक  मज़दूर

 पंचायत  ने  तीन  नाम  भेजे  थे  ।  नेल्लोर  जिला
 गेहूं को  कोमल

 खदान  श्रमिक  संघ  ने  संघ  द्वारा  मनोनीत
 १८५.  श्री  ी न् बमंन ज  कया  खाद्य  तथा

 व्यक्तियों  को  ४५१  प्रतिशत  स्थान  a  दिये
 कृषि  मंत्री  बताने  की  कपा  करेंगे  :

 जाने  तंक  नाम  देने  से  इन्कार  कर  दिया ।

 त्राधघ्र  राष्ट्र  मजदूर
 )  कंट्रोल  समाप्त  करने  के  पश्चात्

 विभिन्न  राज्यों  तथा  दिल्ली  में  गेहूं  का
 बाजार

 यत  द्वारा  प्रस्तुत  नामावली  में  से  सरकार
 भाव  ;  ग्रोवर

 न  एक  व्यक्ति  की  नियुक्ति  कर  दी  |  नेल्लोर

 जिला  खदान  श्रमिक  संघ  की  सिफ़ारिश  (a)  पश्चिमी  बंगाल  में  कंट्रोल  के

 पूर्व  कौर  Pew  से  2EYR  के  बीच
 की
 wats

 स्वीकार  करने  का  प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता

 है  क्योंकि  इस  संघ  ने  किसी  भी  प्रकार  केਂ
 में  कंट्रोल  जारी  करने  के  बाद  प्रत्येक  वर्ष

 नाम  भेजने  से  मना  कर  दिया  था  ।  गेहूं  की  खपत  क्या  थी  |

 भोपाल डाक  जोन  में  नियुक्तियां
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  किदवई  )  :

 ate  समाप्त
 करने

 १८६.  श्री  सूर्य  प्रकाश
 :  क्या  संचार

 के  बाद  १९४५३  से  PEYY
 मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 तंक  दिल्ली  तथाਂ  विभिन्न  राज्यों  में  गेहूं  के

 PEYR-N}  में  मध्य  भारत
 बाज़ारी  श्र  (ji)  कंट्रोल  के  पूरव

 भोपाल  डाक  ज़ोन  में  कितने  लोगों  को  feta  तथा  कन्ट्रोल  के  बाद  2evw  से  १९४३  के

 किया  श्र  बीच  पश्चिमी  बंगाल  में  गेहूं  की  ख़पत  प्रकट

 इन  में  ग्रनूसूुचित  जाति  के  कितने  करने  वाले  विवरण  सदन  पटल  पर  रखें  जाते

 लोग थे  ?  हें  ।  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ६]

 a
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 सख्या  २१  ri  १२  ATs.  १९५४

 Ne!  dibs  fas

 संसदीय वाद  विवाद

 1st  Lok  Sabha

 ees

 लोक  सभा

 संस्करण )

 ९  में  संख्या  १६  से  संख्या  ३०  तक
 लिय  लिालतएयगल्ंान

 भाग  -प्रश्नोत्तर  अतिरिक्त  कार्यवाही

 विजय-सूची

 श्री  मज़हरी  महाता
 का  अपराधी  ठहराया  जाना  भाग  १२७५

 सदन  पटल  पर  रखे  गये

 ~
 कर्मचारी  राज्य  बीमाਂ  निगम  के  आयव्ययक  प्राक्कलन  भाग  PYW4— VRE

 प्रस  संशोधन  विधेयक--खंडों  पर

 विचार--असमाप्त  भाग

 भाग  गਂ  राज्य  बासन  (date)  विधेयक--पुरःस्थापित  पृष्ठ  भाग  2329]

 बेकारी  सहायताਂ  विधेयक--पुर:स्थापित  भाग  १३१७६
 सरकार  द्वारा  वित् पोषित  उद्योग  नियन्त्रण  até

 पुरःस्थापित  भाग  १३१८]
 भारतीय  दण्ड  संहिताਂ  संशोधन  विधेयक--पुरःस्थापित  भाग  १२१८]
 भारतीय  ढोर  परिरक्षण

 विधेयक--अग्रेतर
 विचार  स्थगित

 भाग
 मुस्लिम  वक्फ  विधेयक--संशोधित  रूप  में  पारित  भाग

 १३२०--१  २८]
 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक--प्रवर  समिति  को

 सौंपने  का  प्रस्ताव--चर्चा  स्थगित  [qs e  भाग  १३३८--१३४१]
 भारतीय  दण्ड  संहिता  विधेयक--चर्चा  करने  के

 लिए  प्रस्ताव--असमाप्त  भाग  १३४१--१३४४]
 औद्योगिक  वित्त  निगम  जांच  समिति  का  प्रतिवेदन--चर्चा

 समाप्त  [qs5  भाग  १३४४--१३६६]

 संसद  नईं  दिल्ली  |

 10  PSD  (  मुल्य ६  भाने  )



 संसदीय  वाद-विवाद

 षश्नोत्तर  के  कार्यवाही

 शासकीय
 वृत्तांत

 VOX  १२७६

 ३६  के  प्रतीत  में  कम  चारी  राज्य  बीमा  निगम
 aul

 द्  |  |  के  १९५३-५४  के  पुनरीक्षित  ग्रायव्ययक

 १२  १९५४  प्राक्कलन  तथा  PEYY—VY  के  आयव्ययक

 ee  a  प्राक्कलन  की  एक  प्रति  सदन  पटल  पर

 रख  देता हूं  ।  में  रखी  —
 सभा

 डेढ़
 बजे  समवेत  हुई

 देखिये  एस  ६६/५४]
 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नोत्तर र  प्रेस

 भाग  १)  संशोधन  faqqn—aret
 )

 २  Ho  To  अध्यक्ष  महोदय
 :

 सदन  डा०  काटजू

 द  द्वारा  प्रस्तुत  प्रेस
 श्री  मज़हरी  माता  का  TO ANGE <TTayT

 १९४५१  का  संशोधन  करने

 रा  जाना  वाले  विधेयक  पर  भ्र ग्रे तर  चर्चा  करेगा  |

 अध्यक्ष  महोदय  मुझे सदन  को  यह  हमारे  पास  wa  केवल  तीन  घंटे  का  समय

 सुचना  देनी  है  कि  पुरुलिया  के  बाकी  बचा  है  ।  ढाई  घंटे  मिलेंगे  sik

 प्रथम  से  मेरे  पास  यह  संदेश  ara  हैं  घंटा  कल  अब  डा०  काटजू  अपना

 fe  उन्होंने  सार्वजनिक  व्यवस्था  उत्तर  देंगे  |

 संधारण  १९४९  की  धारा  £
 गह-किये  तथा  राज्य  मंत्री  (Sto ०  काटजू

 (५)  के  अ्रन्तगंत श्री  मज़हरी  संसद  कल  में  विधेयक  के  इस  पहलू  के  बारे

 को  एक  वर्ष  के  साधें  कारावास  तथा
 ~

 में  चर्चा  कर  रहा  था  कि  यह  aaa  एक

 १,०००  रुपये  के  जुर्माने  का  दण्ड  दिया  हैं  न्यायिक  प्रक्रिया  है  ।  बार  बार  निवारक  निरोध

 शर  जुर्माना  न  देने  की  अवस्था  में  उन्हें  अ्रधिनियम  का  निर्देश  किया  गया  है  उस

 तीन  मास  का  कारावास  भुगतना  पड़ेगा  ॥  सम्बन्ध में  मेरे  आचरण का  भी  निर्देश  किया

 उन्हें  प्रथम  श्रेणी  में  रखा  गया  हैं  ।
 गया है  |  उसके  सम्बन्ध  में  कहा  गया

 कि  बिना

 परीक्षण  बन्दी  बनाया  जा  रहा  है  ।  परन्तु

 इस  मामले में  तो  केवल  प्रतिभूति  मांगी  जाती सदन  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 जक मं चारो  राज्य  बीमा  निगम  के  १९५३-५४
 है  waar  परीक्षण  के  बाद  ही  कार्यवाही  की

 जाती हैं  । के  पुनरीक्षित  आय  व्ययंक  प्राक्कलन  तथा

 १९५४-५५  के  आयव्ययक  प्राक्कलन  महोदय  पीठासीन  हुए |

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :  क्या  में  सदन  का  ates  समय  नहीं  लेना

 कर्मचारी  बीमा  2205.0  की  धारा  परन्तु  में  इतना  बताना  चाहता  हूं

 10-PSR
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 जिस  व्यक्ति  की  पुस्तक  sear  ate  कोई कि  इस  अधिनियम  कीं  धारा  ३  दण्डनीय

 अ्रपराधों  से  सम्बन्धित  केवल  अपना  मत  छपा  gat  विषय  ज़ब्त  किया  जाये  वह  उच्च

 प्रकट  करनें  अथवा  राजनैतिक  टीका-टिप्पणी  न्यायालय  इसके  विरुद्ध  शिकायत  तार

 सकता है  i  पिछली  विधियों  में  यह करने  से  नहीं  ।  कई  हैं  जो  पहले  ही

 भारतीय  दण्ड  विधान  ay  विभिन्न  areal  थी  कि  इस  व्यक्ति  को  ही  यह  सिद्ध  करना

 के  ग्रन्तगंत  दण्डनीय  हें  |  में  सिद्वान्त  यह  होगा  कि  उस  पुस्तक  अथवा  aa  लिखित

 कहता  हूं  कि  धारा  ३  के  के  छः  खण्ड  विषय में  कोई  भी  बात  झ्रापत्तिजनक नहीं

 दण्डनीय  १  से  सम्बन्धित  हें  ।  हूं  ।  परन्तु इस  नये  विधान में  यह  उपबन्ध

 नैतिक  मत  व्यक्त  करने  से  उनका  कोई  सम्बन्ध  हूं  कि  न्यायालय  जो  निर्णय  उचित  समझे  दे

 नहीं  वे  व्यक्ति  भ्रमणा  प्रेस  के  राजनैतिक  सकता  हें  ।  यह  अ्रसामान्य  प्रक्रिया  नहीं  अपितु

 मामलों  के  सम्बन्ध  में  कड़ी  से  कड़ी  आलोचना  न्यायिक है  ।

 करने  के  स्वातन्त्र्य  को  प्रतिबन्धित  नहीं  करते  |

 इस  तथ्य  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया
 परन्तु  मुझे  है  कि  श्राप  इस  बात  में  मुझ

 सहमत  होंगे  कि  अपराधों  का  प्रोत्साहन
 है  कि  मेने  यह  स्पष्ट  करने  के  लिए  कि

 नियम  का  प्रवर्तन  कसा  रहा  उदाहरणों
 देना  स्वातन्त्र्य  नहीं  कहलाया  जा  सकता  |

 का  उल्लेख  नहीं  किया  |  में  ने  उदाहरण

 तो  दिये  थे  परन्तु  माननीय  सदस्यों

 कलकत्ता  के  मेरे  माननीय  मित्र  ने  पुस्तकों
 से  उन्हें  पर्याप्त  महत्व  नहीं  दिया  |  में  अब

 तथा  wear  छपे  हुये  विषयों की  जब्ती  का  बताऊगा  |

 निर्देश  विया  जो  प्राप् तिय नक  थे  उनहोने

 कहा  कि  ऐसा  करने  में  कौन  सी  न्यायिक
 अधिनियम की  धारा  ३  को  दो  विभागों

 में  बांटा  गया  ह  |  उप-खण्ड (४)  का  सम्बन्ध प्रक्रिया पर  चला  जाता  हूं  ।  इसका  सम्बन्ध
 meta  विषयों  से  cafe

 धारा ११  से  है  मूत्र  विधि  में  कार्यपालिका
 (8)

 का  स्वविवेक  ऐसी  कार्यवाही  किये  जाने  के
 (५)  afear  वध  ate  सदस्य  सेनाझों

 इत्यादि  की  निष्ठा  को  दुषित  करने  के  लिय
 लिये  पर्याप्त  समझा  जाता  था  ।  परन्तु  १९५१

 में  इस  उपबन्ध  को  हटा  लिया  गया  यह
 उत्तेजना देने  से  सम्बन्धित  हैं

 बात  इसमें  रखी  गई  कि  एक  विधि  परिधि  मेरे  पास  १  जनवरी  १९४२  से

 कारी--अर्थात केन्द्रीय  सरकार  के  लिये  जब  से  अ्रधिनियम लागू  से  ३१
 च्

 महान्यायवादी  और  राज्य  सरकारों  के  लिये  अ्रक्टबर  PEYXR  तक  की  कालावधि  से

 महाधिवक्ता--का  प्रमाणपत्र  आवश्यक  है ं।  सम्बन्धित  आंकड़े  हें  ।  धारा ३  (४)  के

 ये  लोग  सरकारी  कर्मचारी नहीं  हैं  साथ  mart ५३  मामलों  में  प्रतिभूति लेने  के  लिए

 ही  माने  हुये  वकील  होते  ह  ।  जब  यह  इस  १८  मास  तक  चलाया  गया  |  इनमें

 बात  की  तसदीक़  करें  कि  प्रत्यक्ष  रूप  में  कोई  से  १३  मामलों में  सत्र  न्यायाधीश ने

 विषय  आ्रापत्तिजनक  तब  इसको  ज़ब्त  भूति  मांगी  sata  कार्यवाही  की  पुष्टि  की  ।

 किया  जा  सकता  हैं  ।  इस  मामले  में  न्यायिक  चार  मामलों  में  राज्य  सरकारों की  शिकायत

 प्रक्रिया  arene  नहीं  क्योंकि  कई  बार  का  निराकरण  किया  गया  ।  दो  मामलों  में

 तुरन्त  कार्यवाही  की  श्रावद्यकता होती  है  सरकार ने  कार्यवाही  बन्द कर  दी

 साथ  ही  धारा  २४  में  यह  उपबन्ध भी  है  कि  झर  शिकायत  वापस  ले  ली  कौर  ३४  ऐसे
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 मामले  हैं  जिनका  निर्णय  झर भी  नहीं  किया  गया  नकदी  के  मामलों  के  सिवाय  कोई  कार्यवाही

 शर  वे  लम्बित हैं  नहीं  करेंगी ।  उन्होंने  कहा  है  कि  चाहे  विषय

 कई  राज्यो ंने  यह  कहा  है  कि  यह प्रक्रिया  महत्वपूर्ण और  प्रतिभूति लेने  की

 क्यकता हो, कुछ कुछ  भी  नहीं  fear  जाता  कौर

 प्रक्रिया में  भ्रत्यधघिक समय  लगता  है  ।

 में  इस  सम्बन्ध  में  बताऊंगा  कि  में  क्या  करना  उस  में  केवल  समय  ay  नष्ट  होता  हे  |

 चाहता था  परन्तु  में  पहले  वैसा  करनें  से  रुका  मेरा  निवेदन  है  कि  जब  मेरे  माननीय

 रहा  ।  परन्तु  सदन  को  याद  होगा  कि  ५३  मित्रों  ने  मुझ  से  पूछा  कि  सामग्री क्या  हैंਂ

 मामलों  में  से  केवल  १७  का  निर्णय  gare  तो  मेंने  ५  बताये  थे  ।  में  ने  भ्रापको

 शर  ३४  मामले  लम्बित  हैं  ।
 विवरण  दिये  हैं  ।  अब  हमारे पास  ८६  और ४८ ४८

 मामले  यह  प्रत्याशा कसे  कर  सकते
 धारा  ३  के  उपखण्ड  (१)  से  (५)  के

 अधीन  कुल  ३३  मामले  थे  ।  इन  में  से  एक  का
 हें  कि  में  उन  सब  पत्रों  को  सदन  पटल  पर

 निबटारा  सत्र  न्यायाधीश  ने  चेतावनी  देकर  रखूं  ।  वे  न्यायिक  मामले  हें  ।  मेरे  माननीय

 कर  दिया था  ।  ३  मामलों  में  प्रतिभूति मांगी
 मित्रों में  से  एक  ने  द्रविड़  भाषा  के  समाचार

 थी  ।  १६  मामलों में  न्यायालय ने  यह  निर्णय  पत्रों  के  सम्बन्ध  में  कहा  है  ।  उसने  पुछा  कि

 उनमें  ग्रा पत्ति जनक सामग्री  क्या  है  ?  मुझे
 दिया  था  कि  प्रतिभूति  मांगने  के  लिए  पर्याप्त

 कारण  नहीं  है  ।  में  कह  नहीं  सकता  कि  उन  में
 राते  हुए  कार्यालय से  एक  लेख  मिला

 विषय  को  श्राप क्ति जनक समझा  गया  अ्रथवा  परन्तु  में  तामील  नहीं  जानता  इस  लिए  वह

 नहीं  परन्तु  प्रतिभूति  नहीं  मांगी  गई  ।  १३  उन्हें भेज  दूंगा  ।

 मामले  seit  लम्बित  हें  ।  इसका
 श्री  वीर स्वामी  (  मधु

 सुचित
 :  श्री मान में ,  में  पढ़  कर

 यह  हैं  कि  कुल  ८६  मामलों में  से
 ४७  wt

 qa  न्यायालय  में  लम्बित हैं  ।
 सुना  देता  हूं  ।

 डा०  काटजू
 :

 यह  सदन  पटल  पर  रखने
 फिर  अपत्तिजनक विषय वाले प्रलेखों विषय  वाले  प्रलेखों

 के  लिए  मेरे  पास  अनुवाद है  ।  यह  तामिल
 की  जब्ती  के  सम्बन्ध  में  धारा  ११  के  अधीन

 धारा  ३  के  उपखंड
 समाचार  पत्र  का  काग़ज़  है--यदि  मेरा

 कार्यवाही हुई  है  |  उच्चारण  ठीक  हँ--तो  इसका  नाम  दीना

 (५)  के  अधीन  कार्यवाही करके  १५

 प्रलेखों--समाचार  पत्रों  अथवा
 तांती है  ।

 श्री  वीर स्वामी  :  यह  द्राविड़  कलाम

 को  जब्त  किया  गया  था  ।  धारा ३  (६) के
 समाचार पत्र  नहीं  ।

 अधीन  कार्यवाही  द्वारा  ३३  प्रलेख  ज़ब्त

 किये  गये  ।  ८६  मामलों  जिन  में
 डा०  काटजू  :  कोई  बात  नहीं  |  यह  Ra

 फरवरी  PeUv  का  र--जहां  तक  में

 योग  चला  कर  कार्यवाही की  गई  ४८

 मामलों  में  पुस्तकों  श्रथवा  समाचार  पत्रों  को

 समझ  पाया  हुं--संक्षेप  में  यह  हँ  कि

 द्राविड़  स्थान  की  मांग  पुरी  न  की  गई
 ज़ब्त  किया  गया  ।

 तो  कतिपय  व्यक्ति--जिसका भाषण  दिया

 में  यह  कह  देना  चाहता  हुं  कि  यह  गया  है--उस  समय  दक्षिण  से  उत्तर  भारत  पर

 वाही  बहुत  ध्यानपूर्वक  की  गई  थी
 ।

 राज्य  आक्रमण  करेगा  जब  भारत  पाकिस्तान  के

 सरकारो ंनें  शिकायत की  है  कि  या  तो  वे  साथ  युद्ध  में  फंसा  होगा
 ।  पंडित  नेहरू को

 इसे  बन्द  कर  देंगी  aaa  वे  महत्वपूर्ण  ak  चाहिये  कि  वे  शीघ्र  ही  द्राविड़ स्थान  बनाने



 १२८१  प्रेस  १२  १९५४  संशोधन  विधेयक  PXCR

 के  हेतु  बातचीत  करने  के  लिए  किसी  व्यक्ति  ।  यह  है  रहिसा  का  प्रचार
 ।

 को  भेजें  ।”  भ्र  कुछ  इसी  प्रकार  का  विषय  संसद  के  बाहर  देशभक्ति  का  कारनामा
 !

 एक  बड़े  स्तम्भ  में  दिया  गया  हैं  |  क्या  माननीय  फिर  कहा  है  :

 सदस्य  इसे  पसन्द  करते  हैं
 ?  क्या  उनका  44.0  के  विरुद्ध

 यह  शतभिषा है  कि  प्रेस  की  स्वतन्त्रता इस  क्यों  न  अत्याचारी
 a सीमा  तक  होनी  चाहिय े।  उत्तर के  लोगों  सरकार हू

 श्री  बेला यु धन  व
 उत्तरी  नागरिक  का  यहां  क्या

 लिक्का--रक्षित  काम है  ?  हम  उसे  यहां  कयों  कराने

 इसमें  क्या  कुछ  है
 ?

 हम  समझ  नहीं सके  ॥  उसके  ant  यहां  क्यों

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  में  लिखा  है  चलने  इसी  प्रकार
 से

 हम  यहां  एक  भी  ब्राह्मण को  क्यों इंडिया  मिड  पाई
 पपी

 उत्तर  भारत  पर  आक्रमण  करने  रहने दें  ?

 प्रभत्वसम्पन्न ससद को  तेयार  हैं  ।]  Q)

 समझता  हूं  इसके कई  एक  तामील
 डा०  काटजू :  एक  दूसरा  पत्र है । यदि यदि

 वह  मुझे  मिला  सदन  पटल  पर  सदस्य  भी  हें  ।  में  नहीं  जानता  कि  वे  इस  बारे

 रखू e tt,  परन्तु  मेरे  पास  उसका  Ad wt
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 में  क्या  कहते  हैं  ।

 तरे
 है  ।  इस  पत्र  का  नाम  “  |  एक  प्रौढ़  उदाहरण  हैं  ।  इसमें  कहा  है  :

 बर्मा  में  दस  मंत्रियों  को
 गोली

 से उपाध्यक्ष  महोदय  विधु था लाई  के

 अथ  विमुक्ति ।
 उड़ाया  जा  सकता  था  तो  क्या  यहां  दक्षिण

 भारत  में  मंत्रियों  को  गोली  से  उड़ाना  सम्भव
 डा०  काटजू : इसमें इसमें  यह  लिखा है  :

 नहीं है  ?  कितना घोर  अन्याय  !  ब्रह्मणों ने
 पत्थर

 की  देव  मुनियों को  तोड़ने  में  सरकार पर  शरारत  बुरे  इरादों से  तथा
 क्या  वीरता  है  ।”  मुझे  बताया  गया  है  कि

 बेईमानीਂ  से  भ्राधिपत्य  जमा  लिया  हे  तथा

 देव मू तियों  को  तोड़ने  का  एक  आन्दोलन  हो
 हमारे  शासक  निःसंकोच भाव  से  दुर्व्यवहार

 रहा  है--एक  श्रहिसात्मक  कौर  देशभक्ति

 का  कार्य
 !

 फिर  वक्ता  ने  कहा  है  :
 करते  तथापि  हमारे  हनुमान ने  इस  शासन

 को  लोकतन्त्र  तथा  जनता का शासन का  बताया

 किस  पर  धावा  बोलना  है  हे  बैत

 क्या  हम  दिल्ली  सरकार  पर  आक्रमण

 अन्त  में  एक  बढ़िया  वाक्य  है  :
 करेंगे  ?  क्या हम  दिल्ली  सरकार को  तोड़ेंगे  ।''

 चाहे  कितनी  भी  हम  इसकी

 डी०  नायडू  यह  कैसे  कर
 परवाह  नहीं  करेंगे  ।  हम  निर्भय  होकर  बढ़ेंगे

 सकते हैं  कि  मुनियों  के  तोड़ने  का  यह  बुद्धिहीन
 तथा  सिरों को  लुढ़का  |

 विचार-रहित  प्रदर्शन  भ्र धि कारियों  पर

 कोई  प्रभाव  छोड़ेगा
 ?

 क्या  इन  ५  को  में  प्रत्येक  सदस्य से  जिसका

 हथौड़ों से  तोड़ने  की  अपेक्षा हम में से हर हम  में  से  हर  भविष्य  के  सम्बन्ध  में  उचित  दृष्टिकोण  है

 एक  के  लिए  यह  अच्छा  नहीं  होगा  कि  हँसी
 तथा  जो  इस  देश  की  एकता  के  विषय  में  गम्भीर

 लेकर  ब्राह्मणों  की  चुटिया  को  काट  देंਂ  पूछना  चाहता  हुं  कि  wa  विषयों  में



 VCR  प्रेस  १२  मार्चे  १९५४  संशोधनਂ  विधेयक

 कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  ।  यदि  डा०  काटजू  :  मेंने  कल  परसों

 सरकार  ज़मानत  मांग ले  तो  यह  ग़लत
 a

 भी  चर्चा  को  आरम्भ  करते  समय  कहा  था

 होगा ?  मेरा  निवेदन
 त्
 @  कि  ag  सब  से  कि  अराज  हालत  बहुत  खतरनाक  है  ।

 अ्रधिक  दयापूर्ण  नरम  कार्यवाही  तथा  देशभक्ति  के

 होगी  ।  नाम  पर  में  बारम्बार  उन्हीं  युक्तियों  को

 अतएव  मेरा  निवेदन है  कि  ag  सब  कुछ
 राना  नहीं  चाहता हुं

 ।  हमें  श्रपनी  रक्षा  करनी

 कल  रात्रि  को  पढ़ते  समय  मेंने  ये  बातें
 हो  रहा  ह  तथा  हमें  इससे  अपनी  रक्षा  करनी

 ह्
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 |  श्रीमती  सुचेता  कृपलानी  यहां  उपस्थित
 देखी थीं  ।  मेंने  महान्  वक्ता  के  सुन्दर  शब्दों

 के  स्थान  पर  अपनी  टूटी  फूटी  भाषा  का  प्रयोग
 नहीं  परन्तु  में  समझता  हूं  कि  प्रजा

 लिस्ट  पार्टी  के  कई  एक  सदस्य  यहां  मौजूद
 किया  तथा  में  समझता  हूं  कि  इससे  स्पष्ट

 अर्थ  निकलते  हैं  ।
 में  एक  दो  वाक्य  पढ़  कर  सुनाना  चाहता

 द  ।  यदि  में  उनकी  भाषा  का  प्रयोग  करूं  श्री  सारंग घर  दास

 परिचय  :
 यदि  आचार्य  नरेन्द्र  देव को तो  शायद  इसे  पसन्द  नहीं  परन्तु

 यह  उनके  अपने ही ही  एक  ward  सम्मानित
 इस  संदर्भ  में  उद्धरित  किया  गया  है  तो  क्या

 नेता के  दाऊद  हैं  ।  में  पहले  उनके  वक्तव्य  को  वह  इस  विधेयक  के  पारित  किये  जाने का

 पत  कर  सुनाऊंगा  तथा  प्रतिक्रिया को  देख  समर्थन करते  हें  ?

 कर  उनका  नाम  बताऊंगा  ।  यह  नेता  कहते
 a  डा०  ५

 :
 यह  प्राय  उन्हीं  से  पूछिये  ।

 ह
 इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  यह

 राज  संसार  संकट  में  से  निकल  रहा  मुझे  गये  मामलों  का
 भी

 पता  है

 तथा  एक  मामला  तो  जूरी  द्वारा  परीक्षण राज  मानव  के  कामों  में  सर्वत्र

 संघर्ष  तथा  अस्तव्यस्तता  में  अपेक्षित  परिवर्तन  के  कारण  संगत  भी  है  |

 एक  माननीय  मित्र  ने  बड़ी  सुन्दरता  से  बोलते
 है  ।  बहुत  बड़े  तूफ़ान  वर्तमान

 व्यवस्था की  ata  हिला रहे  हें  तथा  हुए  कहा  है  कि  जूरी  से  भ्र धि कार  छीने
 जा

 रहे  इस  देश  की  सामान्य  विधि  कया  है
 ?

 पुरानी  प्रयासों  को  नष्ट  करके  नई

 प्रधानों का  निर्माण  कर  रहे  हैं  ।'  सामान्य  विधि  यह  है  fe  अभियोग  चलते

 हुए  तथ्यों  का  निर्णय  जूरी  करती  तथा
 ये  शब्द  आचार्य  नरेन्द्र  देव  के  हैं  |

 न्यायाधीश  द्वारा  विधि  सम्बन्धी  निर्णय  किया

 श्री  एम०  एस०  :
 जाता  हैं  ।  वह  परीक्षण  के  समय  इस  अभिप्राय

 औचित्य  set  के  क्या  दूसरे  के  निर्देश देता  है  कि  कौनसा  साक्ष्य  ग्राह्म
 मामलों के  सम्बन्ध में  दिये  गये  भाषणों से  ्  तथा  कौनसा  परन्तु  अभियुक्त

 इस  विधेयक के  शभ्रौचित्य  को  सिद्ध किया  जा  को  दोषी  या  निर्दोष  घोषित  करने  का  काम  जूरी

 सकता हैं  ?  का  इसके  बाद  जूरी  के  कृत्य  की  समाप्ति

 हो  जाती है  ।  इस  का  फंस लाकर ना करना
 संचार  उप मंत्रो  राज

 न्यायाधीश का  कृत्य  हूं  कि  दण्ड  क्या हो
 यह  वस्तुस्थिति की  एक  अ्रभिव्यक्ति  है  ।

 च्  क्या  भ्र भि युक्त  को  केवल

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  विषय  से  संगत  देकर  छोड़  दिया  जाय  या  न्यायालय  के  उठने

 उद्धरण  सकते  हैं  ।  माननीय  मंत्री  भाषण  के  समय  तक  बन्दी  रखा  जाय  अथवा  २०  वर्ष

 जारी  रखें  ।  का  कारावास  दिया  जाय  या  फालिंग
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 ्य  क्या  जाय  अथवा  २०,०००  रुपये  ।
 शिकायत  दाखिल

 की
 गई  तथा  जूरी  ने  जांच

 इसਂ  अधिनियम  में  हम  सामान्य  उपबन्ध  पड़ताल  के  बाद  कहा  fe  यह
 आपत्तिजनक

 देखते  हें  ।  जब  तत्कालीन  गृह-किये  मंत्री  ने  मामला है  तथा  विधि  का  निर्णायक होने  के
 इसमें  वह  उपबन्ध  निविष्ट  किया  था  तो

 नाते  इसने  कहा  किसी  कार्यवाही की

 हि िक) उन्होंन  यह  अनुभव  नहीं  किया
 ग्रावश्यकता  नहीं  हैं

 ।
 क्या  हम  ऐसी  किसी

 था  कि
 इससे  क्या  हो  सकता  है  ।  उन्होंने  कहा  बात का  विचार  भी  कर  सकते हैं  ?

 था  कि  जूरी  केवल  तथ्यों  के  सम्बन्ध में  ही
 श्री  साधन  गुप्त  पूर्वे  )

 :
 निर्णय  नहीं  देगी  भ्रथात् केवल मामले के केवल  मामले  के

 आपत्तिजनक  या  झा पत्ति रहित  होनें  का  ही  में  एक  प्रौचित्य  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  यह  कहना

 चाहता हूं  कि  माननीय  मंत्री  जूरी  पर  जिसने फैसला  नहीं  करेगी  बल्कि  दण्ड  को  भी  निश्चित

 करेगी
 ।  निस्सन्देह  मेरा  निवेदन है  कि  संसद  किसी  मामले  में  निर्णय  दिया

 सांकेतिक

 आक्षेप कर  ह  जूरी को  न  क

 ने  ऐसा  किया  है  तथा
 dag

 जो
 चाहे  कर

 फैसला
 a

 सकती
 है  ।  परन्तु यह  समस्त  पूर्व  उदाहरणों

 मामले  के  झ्रापत्तिजनक  होने  का

 के  विपरीत  यह  उन  देशों  द्वारा  अत
 करने  का  ही  अधिकार  बल्कि  सम्बन्धित

 सरित  पद्धति
 के  विपरीत  जहां  पक्ष  को  दण्ड  देने  के  लिए  काफ़ी  कारणों  को

 पद्धति  प्रचलित  है
 ।

 मेंने  इस  विधेयक में  एक
 निश्चित  करने  की  भी  afar  था  ।  हम

 न्यायाधीशों  के  आचरण  पर  आक्षेप  नहीं
 उपबन्ध  निविष्ट  किया  है  जिसमें  जूरी  तथा
 न्यायाधीश के  कृत्यों  में  बिल्कुल  स्पष्ट  रूप से

 अतएव  क्या  गृह-कार्य  मंत्री

 जूरी  पर  आक्षेप कर  सकते  हैं  ? भेद  किया है  तथा  में
 प्राप्त

 किये
 गये  अनुभव

 के  झ्राधार  पर  ही  यह  प्रस्थापना  सदन  के
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  ने

 सम्मुख  रख  रहा  हु। २  मेरे  माननीय
 इसमें  थोड़े  से

 भ्रन्तर  को  नहीं  देखा है
 ।  इसमें

 श्री  चटर्जी जो  यहां  उपस्थित दिल्ली  के
 जूरी  की  तटस्थता  पर  aria  नहीं  किया

 मामलों  पर  बोले  हैं  ।  एक  मामले  से  मुझे
 है  |  बात  यह  है  कि  जूरी  को  तथ्यों  तथा

 अत्यन्त  दुःख  हुमा
 हूं

 परन्तु  में  ह
 दण्ड  सम्बन्धी  निर्णय  के  दोहरे  अघिकार  दिये  गयें

 पत्र  का  नाम  लेकर  उसकी  अनुचित
 माननीय  मंत्री  का  कहना  है  कि

 पिछले  दो

 दाना  नहीं  करूंगा  ।  इसके  एक  छोटे  से  पैरे  में  वर्षों  के  अनुभव  से  इस  पद्धति  को  संतोषजनक

 लिखा है  कि  किसी  देश  में  भेजे गये  भारतीय

 नहीं  समझा  जा  सकता  हूँ
 ।

 वह  जूरी  से
 इस

 राजदूत का  आचरण  ऐसा  जिसकी  कृत्य  को  वापस  लेकर  न्यायाधीश  को  सौंपना
 बीन  की  झा वक् यकता  थी  |  इन  शब्दों  के  ऋतु-भ्

 सार  उक्त  राजदूत ने  एक स्त्री का  अपहरण
 चाहते  हें

 ।
 समाज  के  हित  में  संसद् को  समय

 समय  पर  विधियों  के  प्रवर्तन  पर  विचार  तथा

 करके  उससे  बलात्कार  किया  था  तथा  बाद में
 फ़ैसले  करने  का  afar है  ।  संसद को

 पद्धति के  waar  विवाह  कर  लिया  था  ।

 इस  पैरे  oer  में  कहा  गया
 था

 कि  बारे  इसके  प्रवर्तन
 का  वर्णन संगत  है  ।

 में  छानबीन  की  श्रावस्यकता हैं  ।”  क्या  यह

 ठीक  यह  बहुत  घृणित  लेख
 तथा  डा०  काटजू  :  जब  पिछले  अ्रवसर  पर

 बिल्कुल झूट  है  इसका  एक  शाब्द  भी  यह  विधान  च्  के  विचाराधीन  था  तो  कम

 सत्य  नहीं  है
 ।  सम्बन्धित व्यक्ति  बारह  वर्ष  से  कम  कुछ  सदस्यो ंने  यह  कहा था  कि  वे

 से  सुखी  गृहस्थी  चले  जाते  थे  इस  बारे  में  व्यवसायिक  जूरियों
 के  पक्ष  में  नहीं  थे  ।  वे
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 सामान्य  न्यायिक  क  पक्ष  में  थे  ।  यदि  विचार  प्रतिभूति  क्या  वह  एक  चेतावनी हो  भ्रमणा

 यही ह  तो  उन्हें  नियुक्त  किया जा  सकता  है  २०००  रुपये  की  प्रतिभूति हो
 ?  इसी

 परन्तु  चाहे  श्राप  सामान्य  जरी  नियुक्त  करें  दृष्टि  से  यह  संशोधन  प्रस्तावित  किया  गया

 या  व्यवसायिक  मेरा  निवेदन हैं  कि  इसके  पीछे  कोई  भी  कुटिल  मन्तव्य  नहीं

 इन  जरियों  का  शरापना  मत  श्राघार  कोई  a  |

 नहीं  हं  ।  या  तो  श्राप  जूरी  पद्धति  को  रखें  इसके  बाद  भ्राता  है  भ्रमित  का

 अथव  बिल्कुल न  रखें  ।  मेरा  विचार हें  कि  कार ।  पता  नहीं  मेरे  माननीय  मित्रों  ने  उसमें

 जरी  पद्धति  के  बन्द  करनें  के  सम्बन्ध  में  एक  क्या  खोज  निकाला  हूं  ।  क्या  प्राय  इस  कार्य
 विधेयक सदन  के  सामने  है  ।  परन्तु यदि  वाही  को  एक  पृथक  बग  मानना  चाहते  हूं

 ?

 att  जूरी  पद्धति  को  रखना  ही  है  तो
 सही हो  गत  सौ  वर्षों से

 दण्ड

 पुराना  चाहता  हूं  कि  फिर  इस  प्रकार  के  प्रक्रिया  संहिता  के  प्रधान  यह  प्रथा  रही  है

 सामान्य  मामले  के  निर्णय  के  लिए  क्या
 कि  जूरी  द्वारा  सुनवाई  वाले  मुकद्दमे  में

 तथ्यों

 किसी  व्यक्ति  से  २०००  रुपये  की  ज्षमानत
 के  भ्राता पर  कपिल  होती  ह  उच्च

 ली  जाय  या  अधिक  राशि  की  नियत  की
 क्यो ंने  बार  बार  कहा हूँ  कि  जब  तक

 गई  जरी  तथा  किसी  क़त्ल  के  मामले  के
 जनक रूप  से  यह  सिद्ध  नहीं  हो  जाता  कि

 निर्णय  के  लिए--जिसमें  जीवन  ak  मौत
 दिया गया  निर्णय  शरनजीत  ate  कोई

 भी

 का  प्रश्न  होता  है--नियमत  की  गई  जरी  में
 समझदार  व्यक्ति  उस  निर्णय  पर  नहीं  पहुंच

 परस्पर  विभेद  क्यों  किया  जाय
 ?

 प्रत्येक  सकता  तब  तक  उसको  बहाल रखें गे  |

 व्यक्ति  जानता  हं  कि  आपराधिक
 कटघरे में  जाने  वाले  प्रत्येक  नागरिक  के  लिये

 मामले  में  जरी  द्वारा  दोषी  अथवा  निर्दोष
 ही  नहीं  बरस  सरकार  के  लिये  भी  भ्रमित  का

 का  निर्णय दिये  जाने  के  बाद  जरी  का  काम
 अधिकार  है  ।  क्या  प्राय  यह  कहना  चाहते  ह

 समाप्त हो  जाता  दण्ड  का  सदन  कि  तथाकथित  प्रेस  की  स्वाधीनता  एक  एसा
 न्यायाधीश  पर  छोड़  दिया  जाता  है  ।  मेरे

 पवित्र  अधिकार  है  कि  जबकि  उन व्यक्तियों
 विचार से  दण्ड  के  प्रश्न  सम्बन्धी

 के  मामलों  जिन पर  यह  निर्णय करने  के
 दायित्व  को  व्यवसायिक  जरी  पर  छोड़  देने

 लिये  मुकदमा  चलाया  जा  रहा  हे  कि  उन्हें
 से  वास्तव में  उसके  बोझ में  वृद्धि हो  जायगी  ।

 मृत्य  दण्ड  दिया  जाय  या  सरकार  उनके
 इससे  किसी  जरी  पर र झ्राक्षेप नहीं है नहीं  हे  ।  में  केवल

 विरुद्ध  अपील  कर  सकती  है--उनकी  विभक्ति

 इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  प्रक्रिया  को  समस्त
 के  विरुद्ध--तो  प्रेस  से  सम्बन्धित  व्यक्तियों

 झ्रापराधिक  मामलों  के  सम्बन्ध  में  विद्यमान
 को  वह  न  प्राप्  हो

 ?
 में  कहता हं

 प्रक्रिया के  तदनरूप  किया  जाय  ।  मेरा  विश्वास  कि  यह  भेदभाव  का  दूसरा  उदाहरण  जो

 हैं  कि  सदन  इस  विचार  से  सहमत  नहीं  होगा  कि  संविधान  की  मल  भावना  के  सीधा  विप

 कि  प्रेस  अधिनियम
 रीत है  ।  जसा कि  मेंने  यह  एक  अजीब

 के  ग्रन्थित  दण्ड  सम्बन्धी  कार्यवाही  का  अपना
 सी  बात  इलाहाबाद  के  समाचार  पत्र

 पृथक  विशेष  महत्व
 ह  |  तथा  इस  कारण  सत्र

 लीडरਂ  जिसे  में  श्राम  तौर  पर  रात  में
 न्यायाधीश  तथा  उच्च  न्यायालयों  को  दण्ड

 के  के  ee  wwe

 के  निर्णय का  अधिकार  नहीं  दिया  जा  सकता
 पढ़ता कल  रात  मेंने  पढ़ा  था

 माननीय  मंत्री का
 ह्

 उपाध्यक्ष  महोदय :

 दण्ड  क्या  है--यदि  वहू  एक  सुझाव क्या  हैं  ?  क्या  हम  लोग  रात  के

 जनक  ‘ea  ता  क्या  दण्ड  १०००  रुपये की  लिये  अपना  बैठक र
 स्थित 41%]  तस्करों ?
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 डा०  काटजू :  उसमें  मुझे  आचार्य  नरेन्द्र  दोष  नहीं
 देता  हूं--न  तो  न्यायाधीश

 को
 और

 देव  का  प्रशंसनीय  लेख  मिला  ।  ate  ये  सुर्खियां  नजरी  को--परन्तु में  यह  बात  ज़रूर  कहता

 देखिये--“विमुक्ति  विरुद्ध  सरकारी  हूं  कि  इस  प्रकार  के  तथा  लाखों  अन्य  मामलों

 अरपिल  स्वीकृत'--गोरखपुर  के  सत्र  के  बीच  कोई  भेदभाव  नहीं  होना  चाहिये  ।

 धीश  के  विमुक्ति  आदेश को  रह  करने  वाले  इसको  स्वीकार  करने  का  यही  औचित्य  है  ।

 कौर  भ्र भि युक्त  प्रतिवादी  को  मृत्यु  दण्ड  देने  कोई भी  कुटिल  उद्देश्य नहीं  है  ।  उद्देश्य  यह

 वाले  उच्च  न्यायालय  के  दो  न्यायाधीशों ने  हैकि  न्याय हो  जहां  भ्र भि युक्त के  हितों  की

 कहा कि  सत्र  न्यायाधीश का  निर्णय  बिल्कुल
 रक्षा की  जानी  वहीं  सरकार  के  हितों

 ग़लत  था  |  फिर  दूसरे  कालम  में  लिखा
 की  भी  रक्षा  की  जानी  में  श्र  अधिक  समय

 ६, जरी
 का  निर्णय

 रह  दूसरा  मामला  नहीं  लेना  चाहता हूं  ।

 हैं  ।  जैसा  कि  मेंने  कहा  या  तो  श्राप  दण्ड
 में  अपने  इस  भाषण  को  यह  कह  कर

 प्रक्रिया  संहिता  में  संशोधन  करें
 समाप्त  करना  चाहता  हूं  कि  प्रेस

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :
 बरच्छा  कौर  हम  प्रेस  की  स्वाधीनता  को

 निवारण  सम्बन्धी  मामलों  के  लिये  दण्ड  प्रक्रिया
 सुरक्षित रखने  के  बहुत  उत्सुक  हैं  ।

 संहिता  में  भ्रमित  की  कोई  व्यवस्था  नहीं है  ।
 में  उस  को  उसी  के  उत्पादकों  से  बचाना

 डा०  काटजू  :  मुझे  खेद
 के

 साथ  कहना  चाहता  हुं  |  फ्रैंक  मन्थनी  :  ईश्वर

 पड़ता है  कि  मेरे  माननीय  मित्र  कभी  कभी
 हमें  हमारे  रक्षकों  से  बचाये  ।)  अर

 में  यह

 बिल्कुल  बहक  जाते  हें  ।  यहां  पर  इस  चाहता  हूं  कि  भारतीय  प्रेस  किसी  भी  रूप  में
 नियम  के  अधीन  एक  मामला  हैं  ।  एक  शिकायत  सरकार  को  उखाड़

 के  भ्राता  पर  कार्यवाही  प्रारम्भ  की  जाती  तोड़  सशस्त्र  सैनिकों  को  जनता

 उन  पर  समन  प्रक्रिया के  अधीन  मुक़द्दमा
 में  अ्रसंत्तोष  विभिन्न  वर्गों  के  बीच  शत्रुता

 चलाया  जाता  हे  ।  अपील  करने का  भ्र धि कार  की  भावना  पैदा  करने  का  समर्थन  करने

 दिया  गया  है  ।  क्या  प्रतिभूति के  मामलों  में  वाला  साधन  न  बने  ।  में  उसके  लाभ के  लिये

 stra  अधिकार दिया  गया  है  ?  मुझे  ही  यह  सब  कुछ  कर  रहा  हुं  ।

 नहीं  मालूम  ;
 कदाचित  पुर्नविचार  या  ऐसी

 कोई  चीज़  हो  सकती  हो  ।.  परन्तु  यह  एक
 में  भारी  उत्तरदायित्व की

 निर्णय  ate  निर्णय यह  है  कि  २०००  भावना  से  यह  कहता  हूं  कि  यह  झ्रधघिनियम

 रुपये  प्रतिभूति या  मुक्ति  ।  मेरे  माननीय  मित्र
 अत्यन्त  उदार  हैं  ।  यह  ठीक  हैं  कि  मेरे  माननीय

 ने  कहा  कि  विमुक्ति  के  विरुद्ध  acta  मित्रों के  विचार  भिन्न  हैं  ।  वें  लोग  कौन  हैं  ?

 करना  बर्बरता  वह  अमानुषिक  है

 इस  चीज को  समाप्त कर  दिया  जाये  |
 मुद्रक  ।  इन  तीनों  ही

 सामूहिक  रूप  से  या  व्यक्तिगत  रूप  धारा

 ३  में  उल्लिखित सामग्री  प्रकाशित  करने  के कुछ  माननीय  सदस्यों  को  विमुक्ति  के

 विरुद्ध  पील  करने पर  बहुत  क्रोध  है  ।  लिये
 न्यायालय  में  पुकारा  चलाया  जा  सकता

 यह  एक  भ्र सामान्य  बात  है  ।  परन्तु  इस  विशेष  में  एक  उचित  प्रस्ताव  रखता  हूं  ।  श्राप

 मामले  इस  छोटे  से  मामले  भेदभाव  मुक़दमा  चलाया  जाना  चाहते  हें  या  यह

 wal  किया  जाये
 ?

 में  फिर  यही  कहता  हूं  चाहते हें  ?  यह  किसी  राजनीतिक बिचार

 कि  अनुभव  ag  बताता  है  कि  कभी  कभी  के  दमन  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  मेरा  आपसे

 उदारता  दिखाई
 जाती है

 ।  में  किसी  को  न्
 ज

 हे  ।
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 इसके  बाद  मेरे  माननीय  मित्र  ने  जोर  सच  तो  यह  कि  अधिकांश  समय

 देकर यह  कहा  कि  पत्रकारों के  साथ  एक  समाप्त हो  चुका  है  कौर  इस  विधेयक  के  अन्य

 अ्रपराधजीवी  जाति  जैसा  व्यवहार  किया  जा  भागों  के  लिये  बहुत  थोड़ा  ही  समय  बचा  है  ।

 रहा है
 ।

 में  समझता  हूं  कि  यह  बात  एक  उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  माननीय  सदस्य
 पन  की  भावना  से  कही  गई  थी  |  ऐसा  कभी

 अर  उनके  नेताओं  की  ज़िम्मेदारी  है  कि  वे

 नहीं  कहा  जाना  चाहिये  था  ।  में  यह  नहीं  अपने  सहयोगियों  कौर  मित्रों  पर  इस  बात

 समझ  पाता  हूं  कि  यदि  किसी  प्रकाशक  से  का  नियंत्रण रखें  कि  वे  समय  के  भीतर

 प्रतिभूति  मांगी  जाती  है  तो  उससे  श्रमजीवी
 ही  अरपना  भाषण  समाप्त  कर  दें  ।  यह  केवल

 पत्रकारों  को  किस  प्रकार  हानि  पहुंचती  मेरी ही  ज़िम्मेदारी नहीं  हे  ।  प्रत्येक  माननीय

 यदि  किसी  प्रेस  के  मालिक  से  प्रतिभूति  मांगी  सदस्य  ने  fan  समय  लिया  है  ।  सरकार  नें
 जाती है  तो  उन  लोगों को  जो  लेखक  हें  किस

 भी  ऐसा  ही  किया है  ।

 प्रकार  हानि  होती  है  ।

 aq  बहुत  से  संशोधन  प्रस्तुत  किये
 खंड  X— (art  १  का

 गये  हें  ।  मेरा  विनम्र  निवेदन  है  सकी  सदन  उन  उपाध्यक्ष महोदय  :  श्री  करे  के०  बसु

 पर  विचार  कर  सकता  हैं  ।  मेंने  उनको  पढ़ा  का  संशोधन  संख्या  २१  नियम  विपरीत है  ।

 है  और  उन  पर  विचार  किया  है  ।  परन्तु  सच  संशोधन  संख्या  १  o— att  वल्लाधरास  |

 तो  यह  हे  कि  उनमें  से  किसी  को  भी  स्वीकार
 श्री  वल्लाथरास  :  में  उसको

 करना  बहुत  कठिन  होगा  |

 प्रस्तुत नहीं  कर  रहा  हूं  । उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  संशोधन  को  सटन

 के  मतदान  के  लिये  रखूंगा  |
 श्री  एन०  एल०  जोशी  :

 में

 प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 संशोधन  मतदान  के  रखा  गया

 पृष्ठ  १  q,—
 तथा  स्वीकृत  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  wa  में  वि
 (१)  पंक्ति  ६  yearsਂ

 का  के  स्थान  पर  period  of
 प्रस्ताव  को  मतदान  के  लिये  रखता  हूं  ।

 two  years’  वर्ष  की  अवधि" |

 यह  है  :  शब्द  रख  दिये  तथा

 प्रेस  विषय )

 १९५१  का  संशोधन  करने  वाले
 (२)  पंक्ति ७  ¥—“four  yearsਂ

 | “चार  के  स्थान  पर  period
 यक  पर  विचार  किया  जायें  ह

 as  Government  think  fitਂ

 सदन  में  मत  विभाजन gar  पक्ष  में  अवधि  जो  सरकार  उचित  ]  शब्द

 २२६;  विपक्ष  में  ६७  ।  जायें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ड्रा  |  श्री  एन०  सीं०  चटर्जी  :  में

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सदन  प्रस्ताव करता  हूं

 वार  विचार  प्रारम्भ  करेगा  ।  ~
 |  ह

 5
 पृष्ठ  १,  पंक्ति ७  में  our  yearsਂ

 st  राघवाचारी  क्या  न  के  स्थान  पर  ase
 ह

 रखें
 कार्यक्रम  मंत्रणा  समिति  ar  सिफारिश  केवल  years  wx"  |  ker

 सदन  पर  ही  लागू  होती  हैं  या  अध्यक्ष  पर  भी
 ?  जायें  ।
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 श्री  एन०  एल०  जोशी  :  उपाध्यक्ष
 कि  गवर्नमेंट  कल  ही  से  यह  कह  दे  कि  इस

 मेरा  संशोधन  शापने  पढ़  कर  विधान
 को  ant  लागू  करने

 की  झ्रावइ्यकता

 सुना  ही  दिया  इसलिये  में  उसको  सभा  नहीं  होगी  ।  दो  साल  की  मिश्रा तो  बहुत

 भवन  के  सामने  पढ़  कर  नहीं  सुना  रहा  हुं  ।
 होती  है  ।  am  ही  am  देश  के  सब

 मेरा  निवेदन यह  है  कि  जब  इस  विधेयक पर  समाचार  पत्र  यह  निश्चय  कर  लेते  हैं  कि  ऐसी

 विचार  हो  रहा  उस  समय  जो  विचार  कोई भी  बात  वे  नहीं  छापेंगे तो  कल  ही

 व्यक्त  किये  उन से  यह  बात  बिल्कुल  इस  पर  विचार  कर  सकता  है  कि  एक  दिन  से

 स्पष्ट  हो  जाती  है  कि  इस  विधान  का  बनाना  भी  afer  इस  को  ale  लागू  रखना

 बड़ा  है
 ।  इस  के  कई

 कारण
 हूं

 ।
 दशक  है  या  नहीं  ।

 उन  में  से  प्रमुख  कारण यह  है  कि  समय  समय  उपाध्यक्ष  मेरा

 पर  कुछ  समाचार  पत्रों में  जो  बातें  प्रकाशित  निवेदन  यह  है  कि  इस  में  जो  दो  साल की

 होती  रहती  उनसे  यह  बात  बिल्कुल  स्पष्ट  मिलना रखी  गयी  उस  को  न  रखते  हुए

 है  कि  वे  समाचार  समाज  में  या  तो  हिसा  झर  झ्रागें  को  बढ़ाने  के  लिये
 ४

 साल  न

 का  प्रचार  करते  हैं  या  देश  में  ग्रोवर  समाज  में

 एक  जाति  को  दूसरी  जाति  के  विरुद्ध  भड़काते

 करते  इस  को  ऐसे  समय  तक  के  लिये

 रखा  जाय  कि  जिस  समय  तक  के  लिये  शासन

 हूं  ।  जब  इस  प्रकार के  समाचार  प्रकाशित  होते  ऐसा  करना  ठीक  उपयुक्त  समझे  ।  इस

 हैं तो  यह  बात  बड़ी  आवश्यक हो  जाती  है

 कि  उन  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  जाय  ।  अगर
 तरह  से  जब  शासन  यह  बात  जान  लेगा  कि

 इस  की  बढ़ाना  ज़रूरी  नहीं
 उनको  बिना  किसी  प्रतिबन्ध  के  छोड़  दिया

 आगे  इस  तरह  के  कायदे  की  प्रावइ्यकता  नहीं
 जाता है  उसका  परिणाम यह  होता  हैं

 तो  उसी  समय  इस  विधान  को  वह  स्थगित

 कि  देश  की  शान्ति  प्रौढ़  सुव्यवस्था को  बड़ा  कर  सकता  हैं  ।  इसोलिये  मेंने यह  प्रिया

 भारी  खतरा  पहुंचता  है  ।  इसलिये  इस  विधान

 को  जैसे  कि  माननीय  गृह-मंत्री  जी  ने  चरागे
 इस  तरह  का संशोधन रखा  हैं  ।

 श्री  एन०  सो०  चटर्जी  :  में  केवल  एक
 बढ़ाने के  लिये  रखा  इस  विधेयक की

 मीआद  को  बढ़ाने  का  जो  प्रस्ताव  रखा  वह
 ही  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  उद्देश्यों  और  कारणों

 के  विवरण में  कहा  गया  है  कि  यह  वांछनीय
 अवद्य  बढ़ायी  जानी  चाहियें  |

 नहीं है  कि  यह  भ्र धि नियम  व्यतीत हो  जाये

 अब  सवाल  यह  हैं  कि  वह  मियाद  कितनी  में  यह  माने  लेता  हूं  कि  यदि  सदन
 की  निश्चय

 हो  ?  एक  बात  जो  कही  जाती  है  वह  यह  है  हा  अब सदन  के  सामने  केवल यही  प्रश्न

 a
 कि  ag  बहुत  ग़ैर  मौजूं  हैं  कि  झ्र  यादा  रह  जाता  र  fe  ag  अधिनियम  कितने

 Hare  इस  विधेयक  की  बढ़ाई  जाय  ।  मेरा  समय के  लिये  बढ़ाया  जायें  ।  सरकार  इसको

 ख्याल  हैं  कि  इस  की  मिलना  इस  प्रकार  बढ़ाने  ३१  RaXS  तक  बढ़ाना  चाहती  है  ।

 की  कोई  ज़रूरत नहीं  है  ।  श्री  जितने भी  उद्देश्य  श्र  कारणों  के  विवरण  में  केवल  एक

 maa  जितने  भी  समाचार  पत्र  वे  marae दिया  गया  ्र  वह  यह  है  कि

 यह  निश्चय  कर  लें  कि  हम  कोई  भी  बात  इस  यह  उचित  कि  संसद्  प्रेस  ala  के

 प्रकार  की  नहीं  छापेंगे  जिससे  कि  देश  में  वेदन  के  प्राप्त होने  तक  प्रतीक्षा करे  ।  वह

 feat  का  प्रचार  या  जिससे  कि  एक  जाति  प्रतिवेदन  मई  या  जून  gaye  में  उपलब्ध

 के  विरुद्ध  दूसरी  जाति  को  भड़काने  का  किसी  हो  जायेगा |  सरकार  उस  पर

 तरह  का  कोई  लेख  हो  तो  मेरा  सुझाव  यह  है  १४४४ਂ  तक  भली  प्रकार  विचार  करके
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 अपने  अन्तिम  निर्णय  ले  सकती  है  ।  हमें  अपनें  देश  की  परिस्थितियों  के  अनुसार

 में  समझता  हूं  कि  इसको  अधिक  से  अधिक  उपक्रम  करना  किन्तु  वह  उपक्रम

 ३१  जनवरी  तक  बढ़ाना  ही  उचित  होगा  ।  अक्रिया कारी नहीं  होना  चाहियें  ।  समस्त

 तब  तक  संसद्  कौर  जनता इस  सम्बन्ध  भारत  में  केवल  ८६  मामले  जिन  में  से

 में  waned  महत्वपूर्ण
 विवाद  विषयों

 पर  अधिकतर  श्रदलीलता  के  थे  ।  इस  से  प्रतीत

 भली  प्रकार  विचार  करके  भ्र पना  निश्चय  कर
 होता  है  कि  इस  विधेयक  की  तनिक  भी

 सकती  है  ।  गर्त  ३१  PEAR  तक
 कता  नहीं  है  ।  दूसरे  यह  विधेयक  अ्रक्रियकारी

 इस  अ्रधिनियम  की  अवधि  बढ़ाना  उचित  नहीं  होने  के  कारण  व्यर्थ  है  भ्रौर  इस  के  कारण

 प्रतीत  होता  है  |  हमारी  बदनामी होती  है  ।  देश  में  विधि

 व्यवस्था  सुचारु  नहीं  थ  हम  रखते

 थ ेकि  माननीय  मंत्री  इतने  बड़े  न्यायवेत्ता
 पंडित  ठाकुर दास  भागने  :  जहां  तक  इस

 होने  के  नाते  कोई  उत्तम  विधान  प्रस्तुत  करेंगे
 ।

 प्रीमियम  के  विस्तार  का  सम्बन्ध  मेरा

 सुझाव यह  कि  इसे  न्यूनतम सम्भव  समय

 किन्तु we  राजद्रोह  सम्बन्धी कोई  निर्णयात्मक

 विधान  नहीं  है  ।  संघ  न्यायालय ने  जब  श्री
 के  लिये  बढ़ाया  जाये  ।  यह  भ्र धि नियम किसी

 मजूमदार  के  मामले  में  वह  निर्णय  तो
 ग्रा पात  का  सामना  करने  के  लिये  नहीं  बनाया

 मामला  प्रिवी  कौंसिल  में  गया  at  उस  ने

 गया  था  और  aa  कोई  आपात नहीं
 बाल  गंगाधर  तिलक  के  मामले  में  दिये  गये

 गया  है  कि  इस  कारण  विधेयक की  निर्णय  का  झ्रतुमोदन  किया  अर  जब  मास्टर
 झ्रावश्यकता  है  ।  विशेष  परिस्थितियों  को

 तारा सिह  का  मामला  उच्च  शिमला
 ध्यान  में  रखते  हुए  अधिनियम  की  अवधि  दो

 में  प्राया तो  उस  न्यायालय ने  कहा  कि  भारतीय
 वर्ष  रखी  गई  थी  ।  इन  दो  वर्षों  में  किसी

 प्राप़्त  का  सामना  नहीं  करना  पड़ा  कौर  न
 दण्ड  संहिता की  धारायें  १२४ ख  १५३

 अधिकार  बाह्य  हें  ।  तब  हम  ने  विधान
 ही  कोई  नई  चीजें  पैदा  हुई  ।  केवल  एक  प्रयोग

 जिस  के  अनुसार  वे  निर्णय  श्रक्रियकारी हैं  ।
 किया  जा  रहा  जो  असफल  हुआ  |  माननीय

 अब  इस  देश  में  राजद्रोह  सम्बन्धी  विधान  की
 मंत्री ने  जो  कुछ  बताया  उससे  पता  चलता

 कया  अवस्था है  ।  संविधान से  शब्द
 है  कि  राज्य  सरकारें  इस  अधिनियम  के  पक्ष

 में  नहीं  थीं  ।  वे  ate  अधिक  प्रभावशाली
 व्यवस्थाਂ  शब्द  रखा  गया  है  |  अमरीका

 विधान  चाहती  परन्तु  तत्कालीन
 इंगलिस्तान में  wt  यही  स्थिति है  ।  यदि

 मंत्री  सारे  देश  को  झपने  साथ  ले
 सार्वजनिक  व्यवस्था  के  लिये  कोई  खतरा  है  तो

 चाहते  थे--जूरी  की  व्यवस्था  जो

 इसे  राजद्रोह  समझना  बन्दा  नहीं
 ।

 तीय  प्रेस के  लिये  नई  चीज़  थी  ।  वह  समझते

 थे  कि  देवा  उनका  साथ  परन्तु  उनका  केवल  के  सम्बन्ध  में  जनता

 श्र  प्रैस  में  चर्चा चल  रही  इसलिये इसਂ अ्रनुमान  ग़लत  था  ।  हमारे  वर्तमान  गृह-मंत्री

 को  जो  अच्छे  परिणाम  चाहते  एक  ऐसी  शब्द  की  परिभाषा  निश्चित  करनी  चाहिये  ।

 गन्दा  किसी  को  मारने  के  लिये व्यवस्था  लागू
 करने

 के  बिल्कुल  तैयार

 रहना  चाहिये  जो  प्रभावशाली  होगी  ।  बिहार  उकसाना  इत्यादि  मामलों  के  सब  चाहते

 में एक  कहावत है  :  भी  नहीं  है ंकि  विधान  का  होना  जरूरी  है  ।  जब  तक

 सरकार  राजद्रोह के  सम्बन्ध  में  निश्चित मज़ा  भी  नहीं  ara  1.0  जिसे  फ़ारसी  में  कहते

 z  ः  हि गुनाह  बेल  त  ी  परिभाषा  नहीं  इस  प्रकार का  कोई
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 ठाकुरदास

 मामला  उच्च  अथवा  उच्चतम  न्यायालय  में  लिये  एक  पवित्र  वस्तु  है  ।”  माननीय  मंत्री  को

 नहीं  जाता  और उसपर उस  पर  न्यायालय  अपना  यह  बात  अपने  मस्तिष्क  से  निकाल  देनी  चाहिये

 निर्णय  नहीं  तब  तक  हमें  यह  पता  नहीं  fe  प्रत्येक  सदस्य  केवल  इसलिये  बोलता  है

 कि  उस  का  नाम  समाचार पत्रों  जाये  । है  कि  हमारी  क्या  स्थिति  है  ।  जब  ऐसी

 स्थिति  तब  तक  यह  विधान नहीं  बनाया  हम  केवल  नागरिक  के  नाते  भ्र  अपने  देश  की

 जा  सकता है  ।  स्वाधीनता  की  रक्षा  के  निमित्त  बोलते  हैं  ।

 इसलिये में  माननीय  मंत्री  के  दाब्दों  का  जोरदार इस  गस्रधिनियम के  कारण  PER  का

 अ्रधिनियम te  हो  चुका  है  पौर  यदि  यह  खण्डन  करता  हूं  जो  उन्हों  ने  कल  मेरे  तथा

 नियम  भी  निकाल  दिया  जाय  at  हमारी
 अन्य  कई  सदस्यों  के  विषय  में  कहे  थे  ।  हम

 अवस्था  बहुत  प्रगति  हो  सकती  है  |  केवल  इतना  चाहते  हैं  कि  हमारे  देश  के  विधान

 जेसा  सरकार  समझती  यदि  देश  की

 में  भी  यही  चाहता  हूं  कि  अपराधी  को
 वर्तमान  परिस्थिति  की  दृष्टि.से हमें  इस  दिशा

 में  किसी  विधान  की  शझ्रावस्यकता तो  हमें

 विधि के  भ्रनुसार  दण्डित नें  किया जा  सके  तो
 प्रैस  आ्रायोग  के  प्रतिवेदन के  भ्रनुसार  विधान

 बनाना  यदि  सरकार इस  झ्रायोग  उसे  छोड़  दिया  जाना  चाहिये  ।  यह  केवल

 के  प्रतिवेदन  को  शभ्रपनाना  नहीं  तो
 दृष्टिकोण में  भ्रातृ  है  ।  में  माननीय  मंत्री  का

 आ्रादर करता हूं, प्रौर करता  जो  लोग  ईमानदार
 नवीन  विधान  बनाया  जा  सकता  है  ।  परन्तु

 यह  अच्छा  विधान  होना  चाहिये  ।  यदि  ऐसा  उन  के  प्रति  कोई  आरोप  नहीं  लगाता  हूं  ।

 नहीं  किया  जाता  तो  हम  परिस्थिति  का
 माननीय  मंत्री  को  हमारे  सम्बन्ध में  यह  कहने

 का  कोई  कारण  नहीं  है  कि  हम  किसी  हित नियंत्रण  नहीं कर  सकेंगे  ।

 दो  वर्ष  से  इस  सम्बन्ध  में  प्रयोग  हो  रहे
 विशेष  के  लियें  बोलते  हैं  ।  मेरा  सविनय

 निवेदन है  कि  यह  विधेयक  शझ्रावद्यकता से
 हैं  प्र  दो  वर्ष  लेने  का  कोई  लाभ

 एक  मिनट  भी  संविधि  पुस्तक में  नहीं
 नहीं  होगा  ।  पहले  माननीय  मंत्री  प्रेस  आयोग

 के  प्रतिवेदन की  प्रतीक्षा  करते  थे  ।  में  नहीं  रहना  चाहिये
 ।

 श्री  एम०  डो०  जोशी
 चाहता  कि  इस  अधिनियम  को  एक  भी  दिन  के

 लिये  बढ़ाया क्योंकि  यह  संविधान में  :  में  श्री  मुकर्जी  की  तरह  तीन  वंशों

 दिये  गये  मूल  अधिकारों  के  विरुद्ध  है  ।  संविधान  से
 संपादक

 नहीं  अपितु  २३  वर्ष  से
 संपादन

 सभा  में  हम  ने  इस  प्रश्न  के  लिये  दिन  रात  एक  कार्य कर  रहा  हूं  ।  अंगरेजी  तानाशाही  के  हाथों

 कर  दिया  था  atc  में  ने  संगत  के  रखे  में  ने  बहुत  नुकसान  उठाया केवल  एक

 वाक्य  के  लिये  २०००  रुपये  तक  प्रतिभूति  दी जाने  के  लिये  संघर्ष  किया  था  |  यह  सब  काम

 मे ंने  स्वयं  किया  था  और  तब  में  डा०  अ्रम्बेडकर  किन्तु  फिर  भी  में  इस  धारा  के  पक्ष  में  हूं
 ।

 के  पास  भी  गया  था  ।  में  एक  नागरिक  के  नाते
 में  श्री  ठाकुर  दास  भागने  का  करता  हूं

 किन्तु  में  यह  भी  देखता  हुं  कि  प्रतिदिन  पत्रों  में चाहता  हूं  कि  मेरे  देश  की  विधि  खराब  न  होने

 किन्तु  गृह-कार्य  मंत्री  को  तो  देश  की  ऐसी  बातें  प्रकाशित  होती  जिन  से

 शान्ति  और  व्यवस्था  तथा  अन्य  बातों  को  दायिक विरोध  बढ़ता  है  ।

 भी  दृष्टिगत  रखना  चाहिये  ।  डा०  पंडित  ठाकर  दास  भागने  :  में ने  यह  नहीं

 प्रसाद  मुकर्जी  ने  कहा  था  कि  मेरे
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 नहीं  किन्तु  में  ने  यह  कहा  है  कि  यह  विधेयक  पर  पाबन्दी  लगाने  है  ।  म

 अनावश्यक है  ।  पहले  जो  उपाय  वर्तमान  हूं  कि  श्रीमती  सुचेता  श्री

 a  ही  पर्याप्त  कसे  इस  का  विरोध  करने  लगी  जब  कि

 उन्हों  ने  समिति  के  सदस्य  के  नाते  इस
 श्री  एन०  सी०  चटर्जी :  सरकार  उन  ~

 को  काम  में  कयों  नहीं  लाती  है  ?  के  पक्ष  में  हस्ताक्षर किये  थे  |
 ५

 इस

 में  प्रेस  की  स्वतंत्रता  को  रोकने का
 श्री  एम०  डी०  जोशी  में  न  केवल  धारा

 भ्रमित  देश  की  एकता को  नष्ट  करने
 ER,  तथा  न्यायालय  अपमान  अधिनियम को

 वाली  प्रवृत्तियों  रोकने  का  प्रयत्न है
 ।

 ही  प्रावश्यक  समझता  हुं  अपितु यह  भी  जरूरी

 समझता  हूं  कि  देश  की  जो  भयंकर  स्थिति  डा०
 रामा  राव

 उस  की  दृष्टि  से  इस  अधिनियम को
 भी  ऐसा  ही  कहा  करते  थे  ।

 अ्रधिक  समय  के  लिये  बढ़ा  देना  चाहिये  |  कल

 इस  विधेयक के  विरुद्ध  जो  कुछ  कहा  गया  श्री  एम०  Sto  जोशी :  यदि  ड्राप

 वह  केवल  सैद्धान्तिक  बातें  थीं  ।  में  श्री  देशपांडे  रूढ़  तो  श्राप  कुछ  भ्र  बातें  कहेंगे  ।  में

 की  बात का  समर्थन  करता  हूं  कि  आपत्तिजनक  यह  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  इस  मामले में

 प्रेस के  साथ  कड़ाई  का  व्यवहार  किया  जाना  सख्त  होना  चाहिये  ।  पहले  सरकार

 चाहिये  ।  किन्तु  सरकार  शर्मा  का  व्यवहार  प्रतिभूति  मांगा  करती  किन्तु  अरब  सरकार

 करती  इसीलिये इतने  मुकदमे चलते  हैं

 यदि  सरकार  इस  स्थिति  पर  नियंत्रण  करना  रण  शिकायत  ले  कर  जाती  है  पर  वहां भी

 चाहती  है  तो  उसे  प्रैस  के  अ्रपराधों  के  विरुद्ध  संपादन  का  उत्तम  भ्रनुभव  रखने  वाले  न्याय  सभ्य

 सख्ती  का  व्यवहार  रखना  चाहिये  ।
 होते  हैं  जो  प्रैस  की  स्वतंत्रता  का  संरक्षण  करते

 में  स्वयं  प्रैस  की  स्वतंत्रता  का  पक्षपाती  इसलिये  में  इस  विधेयक  का  जोरदार

 हूं  किन्तु  इस  के  द्वारा  प्रैस  की  स्वतंत्रता  पर  समर्थन  करता  हुं  ।

 आघात नहीं  किया  गया  है  ।  अपितु  यह  अधिक  डा०  एस०  एन०  fag  :

 स्वतंत्रता  पर  पाबन्दी  लगाने  के  लिये  किया
 श्री  भार्गव  को  देश  की  स्थिति  का  पूर्ण

 गया है  ।  प्रैस  जांच  समिति  ने  भी  कहा  था  कि
 ज्ञान  नहीं  जब  वे  कहते  हैं  कि  देश  में

 जहां  बोलने  का  अधिकार  होता  है  वहां  आकस्मिकता की  स्थिति  नहीं  है  ।  पत्रों  में  इतनी

 दायित्व  और  शभ्राभार  भी  होते  इसलिये
 नीचता  की  बातें  प्रकाशित  होती  हें  तथा  हमारी

 जहां  निम्न  कोटि  की  बातें  हों  वहां  इस  प्राधिकार

 पर  पाबन्दी  लगाना  भी  झवद्यक हो  जाता  है
 श्र  केवल  साम्यवादी  ही  ऐसा  प्रचार  करते

 जो  मामले  राज्य  के  हित  में  गोपनीय  हों  तथा
 में  छपा  है  कि  भारतीय  सेवायें

 जिस  बात  से  राज्य  को  हिंसात्मक  ढंग से  नेपाल  में  दुर्व्यवहार  कर  रही  वहां  की  एक
 बोलने  के  लिये  उकसाया  जाये  तथा  जो  गन्दे

 लड़की का  श्रपमान  किया  गया  तथा  वहां  की
 दाऊद हों  जो  दाऊद  दूसरों  की  प्रतिष्ठा

 महिलाओं के  प्रति  गन्दे  शब्द  कहे  जाते  शर
 तथा  मान  नष्ट  करनें  वालों  हों  उन  पर  पाबन्दी

 जब  नेपाली  इन  बातों  का  विरोध  करते  तो
 लगाई जानी  चाहिये  ।

 उन्हें  गिरफ्तार  कर  लिया  जाता  है  ।  इन

 अभी  भी  देवा  की  परिस्थिति  ऐसी  है  कि  सैनिकों  के  दुर्व्यवहार  से  वहां  के  लोग  संतुष्ट

 इस  प्रकार  की  करीना  इयों  कौर  प्र भि व्यक्तियों  इस  प्रकार  हमारे  सैनिकों की  निन्दा  की
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 एस०  एन०

 जाती  है  ।  में  जानता  हूं  कि  हमारे  सैनिकों  का  यह  साम्यवादी लभ  को  उच्च

 नैतिक-चरित्र अन्य  देशों  के  सैनिकों  से  कहीं  सिद्धान्तवादी बताते  परन्तु  मेरा  कहना है
 ऊंचा है  |  कोरिया  में  सब  देवों  ने  हमारे  कि  यही  वह  व्यक्ति  हें  जो  सिद्धान्त  रूप  से

 सैनिकों  की  भूरि  भूरि  प्रशंसा  की  है  किन्तु  हमारे  प्रत्येक  सिद्धान्त  के  विरोधी  हैं  ।  वह  अपने

 इसਂ  सदन  के  सदस्य भी  owed  सैनिकों  की  इस
 को  देशभक्त  कहते  हैं  परन्तु  वह  कया  हैं  यह

 प्रकार  निन्दा  करते  हैं  ।  वह  इस  प्रकार  के  में  उद्धरण  दे  कर  बताऊंगा ।

 अपमान  के  योग्य  नहीं  हें  ।  इतना  ही

 हमारे  सीमान्त ों  की  स्थिति  बहुत  नाजुक साम्यवादी देश  इन  पत्रों का  निर्देश  कर  केਂ

 इन  बातों  का  काशत  देशों  में  करते
 हो  रही है  ।  हमें  नेपाल  के  साथ  मैत्री  सम्बन्ध

 बनाये  रखने  हैं  ।  परन्तु  जब  हमारी  सेनायें
 इस  से  अंतर्राष्ट्रीय कठिनाइयां  पैदा  हो  जाती  हैं

 नेपाल  सरकार की  प्रार्थना  पर  वहां  हें  तो  यह
 जब  हम  विदेशी  पत्रों  में  ऐसी  बातें  पढ़ते  तो

 हमारे  सैनिकों  पर  लांछन  लगाते  हैं
 ।

 वह  कहते
 हमारा  सर  लज्जा  से  झुक  जाता  है

 ।

 है ंकि  भारतीय  सैनिक  वहां  केवल  लड़कियों
 में  भी  ऐसी ही  ख़बरें  छपती  रहती  हैं  कौर  उन्हें

 वे
 लोग  सच  मानते  हैं  ।  केਂ  उद्धरण

 से  छेड़खानी करने  के  लिये  ही  वहां हें  ।  किसी
 a

 भी  देश  में  ऐसी  गन्दी  बातों  को  सहन  नहीं
 साम्यवादी दल  के  उन  पत्रों  में  छपते  जिन

 किया  जा  सकता  है
 |

 जर्मनी  रूस  में
 को  लौह  वाले  देशों  से  सहायता

 मिलती  है  ।  वे  हमारे  नेताओं  के  प्रति  भी  बहुत
 सैनिकों पर  लांछन  लगाने  वालों  को  फांसी  पर

 लटका  दिया  जाता  है  ।
 अपमानजनक बातें  कहते  हें  ।  में  ने  संपादक  के

 रूप  में  आजीविका कमाई  है  कौर में  कह  उपाध्यक्ष महोदय  :  इस  विधेयक  का

 सकता  हूं  कि  हमारा  प्रैस  प्रशंसा  उद्देश्य इस प्रकार के इस  प्रकार  के  अपराध करने  वालों  को

 के  योग्य  किन्तु  साम्यवादी  प्रैस  ऊधम  मचाता

 रहता  है
 ।

 जिस  ढंगਂ  से  यह  साम्यवादी प्रैस  दिया है  तो  इस  विधेयक  को  चालू  रखने  का

 अ्राद्यय क्या  है  ? भारत  में  काम  करता  उस  पर  पाबन्दी

 लगाने  की  आवश्यकता है  ।  थ: नि

 टाइम्सਂ  जेसे  पत्र  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  की
 एस०  एन०  सिह  में  तो  पंडित

 ठाकुर दास  भार्गव  की  उस  बात का  उत्तर दे
 कोई  शझ्रावश्यकता नहीं  है  ।  परन्तु  इस  की

 रहा  हूं  कि  देश  में  कोई  झ्रापात नहीं  है  और
 तुलना  में  एक  दम  निकृष्ट  है  ।

 इसलिये  इस  विधेयक  की  आवश्यकता  नहीं

 उस  का  प्रत्येक पृष्ठ  निन्दा  प्रभाष से

 भरा  होता  है
 ।

 उस  की  झूठ  की  इस  फैक्टरी
 पंडित  ठाकुर  दास  भागने

 :
 यदि  aes

 को  मास्को  से  वित्तीय  सहायता  मिलती  है  ।  कता होतो हो  तो  कठोर  कार्यवाही कीजिये  ।

 वह  इस  गम्भीर पर  हमारा  नैतिक  डा०  एस०  एन०  सिह  :  हमारे  गुह

 पतन  करना  चाहता  है  ।  का  अन्तर्राष्ट्रीय
 क

 को  यह
 ~

 वह

 वातावरण  बहुत  तनावपूर्ण  है  ate  ऐसी  ऐसे  समाचार  पत्रों  से  सुरक्षण  दिये  जाने  की

 परिस्थिति  में  ऐसे  किसी  पत्र  को  चलते  रहने  मांग  कयों  नहीं  करता  है
 ?

 उनके  प्रत्येक

 देना  देश  का  अपमान  है  ।  में  इस  संशोधन  में  मास्को  की  गूंज  art  है  ।  ऐसे  पत्रों  में

 का  समर्थन  करता  हूं  कि  इस  विधेयक  का  जो  गन्दगी  तथा  झूठ  भरा  होता  है  उस  की

 काल  दो  ay  और  बढ़ा  दिया  जाये  |  मनोवृत्ति का  अध्ययन किया  जाना  चाहिये  ।
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 ऐसा  ही  एक  कौर  पत्र  कलकत्ता  से  निकलने  तथा  भारी  होने  के  कारण  वह  इसे  काम  में  नहीं

 वाला  है  ।  यह  भी  साम्यवादियों  लाते हैं  ।  यदि  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  पुरा  हो

 का  पत्र है  ।  गत  जुलाई  में  हु  ई  ट्राम  हड़ताल  का  चुका  है  तो  उस  अवधि  बढ़ाने  कोई

 विवरण  उस  ने  ऐसी  भाषा  में  प्रकाशित  किया  श्रावस्यकता नहीं  है  गौर  यदि  यह  प्रिया  कार्य

 था  जिस  के  पढ़न ेसे  खून  खौलने लगता  था  ।  करने में  असमर्थ रहा  है  तो  इस  को  रद्द  कर

 उस  ने  भ्रन्धेरगर्दी  तथा  अराजकता  फैलाने  में  दिया  जाना  चाहियें  ।  दियें  गये  उद्धरणों  से

 कोई  कसर  उठा  नहीं  रखी  थी  ।  इस  पंत्र  के  ज्ञात  होता  है  कि  आपत्तिजनक बातें  अरब  भी

 उद्धरण  मास्को  के  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  प्रकाशित  होती  इस  का  थे  यह  है  कि  यह

 हुए  थे  ।  विधेयक  mot  किये  में  सफल  रहा  है  ।  ऐसी

 अवस्था में  इसे  जारी  रखने  की  कोई  आवश्यकता ऐसा  ही  एक  कौर  पत्र  यह

 बड़े  प्रदान  की  बात  है  कि  लौह  प्रावरण  वाले  नही ंहै  ।  फिर  हम  इस  की  water  को
 दो

 वर्ष  के

 देशों  में  जो  भी  समाचार  प्रकाशित  होतें  हैं  लिय  क्यों  बढ़ायें  ।  राज्यों ने  स्पष्ट  रूप  से

 वह  ऐसे  ही  पत्रों  से  लिये  जाते  हैं  ।  इस  से  विदेशों  यह  कहा  है  कि  भारी  तथा  भद्दा  होने  के  कारण

 में  यह  भावना  फैलती  है  कि  भारतीय  जनता  वह  इसे  काम  में  नहीं  लाते  हें  ।  हमारी समझ  में

 प्रभी  तक  यह  नहीं  प्राया है  कि  क्या  यह नीच है  कौर  यहां के  सैनिक  कायर तथा  दुष्ट

 इन  कारणों से  में  इस  विधेयक का  पुणे  सामान्य  क़ानून का  स्थानापन्न है  अथवा  उस

 समर्थन  करता  हूं  ।  के  अतिरिक्त है  ।  इस  सम्बन्ध में  कोई  निर्णय

 सरदार  हुक्म  सिह  )
 :  करने का  भअ्रधघिकार  राज्यों को  है  कि  वह

 माननीय  मंत्री  ने  सदन  पर  यह  लगाया
 साधारण  क़ानून  चाहते हैं  था  ऐसा  दमनकारी

 क़ानून  चाहते  हैं  ।
 है  कि  समस्त  चर्चा  में  वाद  विषय  को  छोड़  कर

 ward  बातें  कही  गई  में  उल्टे  माननीय  हम  से  बार  बार  पूछा  जाता  है  कि  हम

 क्या  चाहते हें  ।  इस  का  निर्णय करना  तो मंत्री पर  हित्रा  लगाता  हूं  कि  उन्हों  ने  उन

 बातों  को  उठाया  जिन  का  वाद  विषय  से  सरकार का  काम  यदि  वह  सामान्य तथा

 सम्बन्ध  नहीं  था  ।  इस  बात  से  तो  किसी  को  भी  साधारण  क़ानून  से  काम  नहीं  चला  सकती  हैं

 विरोध  नहीं  है  कि  भ्र दलील  प्रकाशनों  को  बन्द  तभी  उसे  ऐसे  कठोर  क़ानूनों
 का

 प्रश्न  लेना

 किया  जाये  ate  उन  को  हिसा  इरादी  को  चाहिये  ।

 प्रोत्साहन देने  से  रोका  जाय  ।  मेरा  प्रदान यह  यह  सारा  मामला  प्रेस  ग्रा योग  के

 है  कि  क्या  वर्तमान  क़ानून  ऐसे  भ्रपराधों  का  धीन  है  ate  इसलिये  इस  अधिनियम  की  अवधि

 निराकरण  करने  के  लिये  पर्याप्त  हैं  या  नहीं  ।  बढ़ाना ठीक  नहीं  है  ।  यदि  सरकार  प्रेस

 हमारे  समक्ष  यही  प्रशन  है  ।
 आयोग  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  तक  के  समय के

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  लिये  कोई  ग्रन्थकार चाहती  है  तो  इसकी  अवधि

 खंडों पर  चर्चा  करें  क्योंकि सदन  ने  विधेयक  छे  मास  के  लिये  बढ़ा दी  जायें  ।  संशोधन  में

 के  सिद्धान्त  को  स्वीकार कर  लिया है  ।  एक  वर्ष  का  उपबन्ध  में  उस  का  समर्थन

 करता हूं  ।
 सरदार  हुक्म  fag

 :
 में  केवल  यह  सुझाव

 दे  रहा था  कि  यदि  इस  की  अवधि  बढ़ाई  जाये  श्री  यू०  एस०  त्रिवेदी  में

 तो  वह  एक  वर्ष  से  अ्रधिक  नहीं  होनी  चाहिय े।  श्री  चटर्जी  के  संशोधन  तथा  पंडित  ठाकुर  दास

 हमें  बताया गया  है  कि  राज्य इस  सम्बन्ध  में
 भार्गव  द्वारा  व्यक्त  किये  गये  विचारों  का

 बहुत  सतकंता  से  कार्य  कर  रहे  हें  कौर  भद्दा  समथन  करता  हुं
 ।  माननीय

 गृह-कार्य  मंत्री
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 यू०  एम०

 डा०  काटजू  इस  सदन  में  व्यक्त  की  गई  विधानों  को  पारित  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 नामों  का  मात्र  भी  समादर  नहीं  करते  संभव  है  डा०  काटजू  मेरे  सुझाव  को  स्वीकार  न

 वह  ्  दे  सकते  हैं  परन्तु  हमें  सन्तुष्ट  नहीं  कर  करें  परन्तु  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  जैसे

 |  प्रश्न  यह  है  कि  इस  विधान  की  अवधि  वयोवृद्ध  संसदज्ञ  की  बात  को  उन्हें  स्वीकार

 दो  वर्ष  बढ़ाने  के  कारण  कया हैं
 ?  उद्देश्यों  तथा  करना  ही  चाहिये  कौर  इस  की  अवधि  केवल

 कारणों  के  विवरण  में  एक  भी  बात  ऐसी  नहीं  एक  वर्ष  के  लिये  ही  बढ़ाई  जानी  चाहिये  ।

 कही  गई  है  कि  जिस  से  इस  मांग का  औचित्य  श्री  वीं०  जी०  देशपांडे

 सिद्ध  हो  सके  ।  उसमें  कोई  कारण  नहीं  बतायें  eye  इस  द्वितीय  धारा  का  में  विरोध

 गये  यदि ae  इस  की  प्रविधि  बढ़ाना  करने  के  लिये  खड़ा  gal  हूं  ।  दो  वर्ष  तक  इस

 चाहते  हूँ  तो  हमें  पर्याप्त  कारण  दिये  जाने  क़ानून  को  बढ़ाने  के  लिये
 में  इस  लिये  विरुद्ध हूं

 चाहियें  ।
 कि  में  ने  देखा  है  कि  किस  प्रकार  से  यह  क़ानून

 पिछले  दो  वर्ष  तक  हमारे  हिन्दुस्तान  देश  में
 इस  में  सन्देह नहीं  है  कि  अ्रइलील  लेखकों

 की  कमी  नहीं  यदि  उद्देश्य  उन  की  लेखनी  को  बरता  गया  है  ।  इस  बरताव  को  देखने  के

 कुंठित  करना  है  निश्चय  ही  ऐसा  क़ानून
 पश्चात्  मुझे  इस  के  लिये  समाधान  नहीं  gat

 है  ।  यहां  वक्ता  के  बाद  वक्ता  खड़े  हुए  ।  मुझे होना  चाहिये  ।  पर  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि

 श्राप उन को उन  को  साधारण क़ानून  के  अनुसार
 पता  नहीं  है  कि  कांग्रेस  दल  का  विचार  क्या

 विशेषतया  साम्यवाद  के  विरोध  में  कौर
 दंडित  नहीं  करना  चाहते  हैं  ।

 काम्युनिज्म  के  विरोध  में  जब  कांग्रेसी  सदस्य

 बहुत  से  मामले  विचाराधीन हें  इसलिये
 शुरू  करते हें  तो

 मेरे
 हृदय  में  उन  के  लिये

 सदन  में  उन  की  चर्चा  नहीं  की  जा  सकती  है  ।
 बड़ी  दया  उत्पन्न  होती  है  ।  इस  का  कारण यह  है

 किसी  पत्र  ने  कोई  छोटी  सी  बात  प्रकाशित  कि  कम्यूनिज्म  का  विरोध  इन  की  सरकार  कर

 की  थी  परन्तु  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  समस्त  नहीं  रही  है  ।  यह  में  जानता हूं  कि  श्रन्तर्राष्ट्रीय
 शासन

 व्यवस्था  उसे  कुचल  देने  के  लियें  लगा
 दी

 क्षेत्र  में  हमारे  प्रधान  मंत्री  और  इस  सदन  के

 |  परन्तु उस  पर  इस  अ्रधिनियम के  प्रस्तुत  नेता  कम्युनिस्टों  के  साथ  हें  ।  हमारे  नेता

 भ्र  वियोग  नहीं  चलाया  धारा  234 HAT क॑  का  चाइना  की  तारीफ़  करते  हें  ।  हमारे  शिष्ट
 WAT  लिया  गया  ।  राज्यों  को  ऐसी  छट  नहीं

 मंडल  वहां  जा  कर  उन  की  तारीफ़ करते  हैं  ।
 ay  जानी  चाहिये  ।  यदि  श्राप  केवल  दिखावे  और  हमारे यहां  बेचारे  संसद्  के  बहुत से
 के  लिये  इसे  रखना  चाहते  हें  तो  ठीक  है  नहीं  तो

 सदस्य  खड़े  हो  कर  उन  के  ख़िलाफ़  बोलते  हैं  ।

 इसे  बनाये  रखनें  का  कोई  औचित्य  नहीं  है  ।
 अराग  चल  कर  यहां  यह  भी  कहा  गया

 जब  तक  इसे  निवारक  निरोध  अधिनियम  श्री  पी०  ato  बोस

 के  समनुरूप  न
 बनाया  जाये  तब  तक  अवधि  के  च्  ,  औचित्य  के  ट्रेन  पर  इस  कौर का  वक्ता

 बढ़ाये  जाने  की  मांग  करना  ठीक  नहीं है  ।  इस  measly  साम्यवाद के  वि  वध  नहीं  अपितु

 मांग  का  कोई  भ्रौचित्य  नहीं  है  ।  मेरा  निवेदन  है  भारतीय  साम्यवादियों के  विरुद्ध  बोल  रहा  था

 शर  कर्ब
 प्रश्न  करता

 |
 ) कि  एक  ay  की  अवधि  भी  काफ़ी  है  |  हम  नहीं

 चाहते  हैं  कि  हमारी  संविधि  पुस्तक  पर  ऐसे  उपाध्यक्ष  महोदय
 :  स्पष्ट है  कि  वह  यह

 अ्रघिनियम  रहें  जो  देश  के  लिये  अपमानजनक  कहना  चाहते  हें  कि  जब  हमारा  सम्बन्ध

 हों  ।  हमारा  देश  लोकतंत्रात्मक है  उस  में  ऐसे  तीय  साम्यवादियों  से  है  तो  हमारा  सम्बन्ध
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 भ्रन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद  से  क्यों  नहीं  है  ।  खबरे  इस  के  पहले  भी  उन  पत्रों  में  ।

 )  कोई  रूल  तोड़ता  कोई  उत्पात  है

 अथवा  बम  फेंकता है  या  पेपर  में  ऐसी
 श्री  वी०  जी०  देशपांडे  :  कांग्रेस  पक्ष के  जनक  बातें  लिखता  तो  इस  रम  को  बन्द

 लोग  इंटरनेशनल  कम्युनिस्ट्स  का  ही  विरोध
 करने  के  लिए  जो  ताकत  चाहि  :  ह  ताक़त

 कर  रहे  इंडियम  कम्युनिस्ट  का  नहीं  कर  रहे  कांग्रेस  सरकार  में  नहीं  है  ।  किसी  पेपर  को  बन्द
 थे  ।  यहां  बहुत  सारी  बातें  कही  में  भी

 करनें  की  ताक़त  इस  सरकार  में  नहीं  है  ।  साथ
 मानता  हूं  कि  देश  की  परिस्थिति  बड़ी  नाजुक

 ही  इस  सरकार  में  ऐसे  निरपराध  लोगों  को

 हो  रही  है  ।  देश  के  सामने  संकट  कहां  कहां  से

 संकट  यह  में  कहना  नहीं  चाहता  लेकिन
 जो  इस  प्रकार  के  उत्पात  कौर  भ्रांदोलन  नहीं

 उन  को  बचाने  की  उदारता  भी  नहीं है  ।

 इस  देश  के  अन्दर  जो  उत्पात  और  संकट  ये  दोनों  ही  बातें  न  होनी  चाहियें  ।  पिछले  दो

 की  स्थिति  हमारे  होम  मंत्री  ने
 वर्षों  में  हम  ने  देख  लिया  है  कि  ग़रीब  बेचारे

 उसे  देखकर  तो  मेरा  भी  हृदय  कांपता
 a  निरपराध  लोगों  के  विरुद्ध  केवल  राजनीतिक
 r  |  हमारे  माननीय  त्रिवेदी  जी  का  क्या

 प्रतिस्पर्धा  के  कारण  इस  प्रेस  एक्ट  क़ानून  FT
 मत  उनका  कहना  कि  हमारे

 इस्तेमाल  हुकमो है  जो  भ्रत्यन्त  भ्र वांछनीय  कौर
 माननीय  मंत्री  रीजन बुल  at  हें  लेकिन

 निन्दनीय  है  शर  में  इस  बात  को  साबित  करने
 रीज़न  देते  ही  नहीं  ।  जहां  तक  मेरा

 के  लिये  aa  के  सामने एक  केस  बताने  वाला
 सम्बन्ध है  मूझे  तो  उनकी  तरफ़  से

 यहां  दिल्ली के  अ्रन्दर  धज प्र गर  इस  सदन  में
 प्रिजन  के  सिवाय  और  कुछ  नहीं

 भी  बहुत  दफ़ा  रोप  किया  गया  है  ग्रोवर
 ह  ।  अब  आज  यह  जो  उत्पात  की

 इलज़ाम लगाया  गया  है  कि  यहां  कुछ  बस्तियां
 को  देश  में  निर्माण  हो  रहा

 और  पाकिस्तान  की  ओर  से  भी  संकट
 ऐसी  हैं  जिन  को  कि  पाकिस्तानी दिल्ली  कहते

 वहां  कोई  हिन्द  जाकर  नहीं  रह  सकता  कौर

 हमारे  देवा  के  लिये  आ  रहा  यह  सब
 वहां  भ्रष्टाचार  भी  होता  है  ।  हमारे  पास  इस

 तो  हमें  बताया  जाता  लेकिन  उसके

 बारे  में  शिकायत  पहुंची  are  में  स्वयं  मिलाप
 के

 लिये  जो  सरकार  की  तरफ़  से  योजना  हो
 सम्पादक  के  साथ  वहां  की  हालत  देखने  गया  ।

 रही  है  अर  उपाय  हो  रहा  मुझे
 मिलाप  के  सम्पादक  ने  उस  के  खिलाफ़  तीन

 ख़ेद के  साथ  कहना  पड़ता  वह
 पार्टिकल  लिखें  शर  उन्हों  ने  अपने  अख़बार

 उपाय  कौर  योजना  संकट  की  स्थिति  को

 टालने  और  उसका  मुकाबला  करने  के
 में  लिखा  कि  एक  सेकुलर  राज्य  में  केवल

 मुसलमानों  के  लिये  एक  बस्ती  नहीं  होनी
 लिये  संधा  अनुपयुक्त  देश  को  इस

 इस  के  लिये  उन  को  सेशन  जज  के
 संकट  प्रहर  उत्पात  से  बचाने  के  लिये

 सामने  ले  जाया  उन  के  पात्र  से  सिक्योरिटी
 शास्त्र  तयार  कर  रहे  लेकिन

 उनकी  मांगी  गयी  कौर  में  अपने  माननीय  मंत्री  महोदय

 छूरी  बचाने  निरपराध  व्यक्तियों  पर  चल
 को  बताना  चाहता  हूं  कि  दिल्ली  के  सेशन  जज

 रही  म  मन्त्री  महोदय  से  पूछना
 ने  उन  को  छोड़  सम्मान  के  साथ  छोड़

 चाहता  हूं  कि  fat २  पत्रों  के
 बारे  में

 उन्हो ंने  उन के  खिलाफ़  area

 दिया  ah  छोड़ते  aaa  यह  कहा  कि  राजनैतिक

 विरोध  के  कारण  ही  इन  लोगों  पर  इस  प्रकार  के

 कया  किया  है  ?  जिस  चीज  पर  आपत्ति की  इल्जाम लगाये  जाते  हम  तो  देख  रहे  हैं
 थी  वह  जनवरी  के  महीने  में  पुलिंदा  हुई  कि  दो  वर्ष  के  अन्दर  जिस  प्रकार  से  इस  देश  में

 लेकिन  में  उन  को  बतलाना  चाहता  हं  कि  ये  यह  चीज  चलायी  गयी  उस  से  देश  के  भ्रन्दर

 tPRSE



 वी०  जी०  देशपांड े|

 लालेसनेस  कौर  उत्पात  बन्द  नहीं  हुए  हैं  ।  हां  बागीचे  में  पड़ा  था  wit  उस  समय

 यह  ज़रूर  हुमा है  कि  ग़रीब  wire  निरपराध
 वह  बन्दर  राजा  HHI  का  काम  ग्राम

 लोगों  पर  अत्याचार किया  गया  है  कौर
 उन  को

 दे  रहा था  |  इतने  में  एक  मक्खी  कहीं  से  जाकर
 सेतिया जा  रहा  है  ।  में  तो  प्रार्थना  करूंगा  कि  राजा  के  मुंह  पर  बेठ  गयी  |  नज़र  तलवार  लेकर

 इस  ऐक्ट  की  प्रविधि  दो  वर्ष  बढ़ाने  के  बजाय  हम  उस  को  बतलाया  गया  कि  मक्खी

 थोड़े  दिन  के  लिये  बढ़ायें  ।  क्योंकि  प्रेस  कमीशन
 को  हटाने  के  वास्ते  तलवार  की  नहीं  पं श्वे  की

 की  रिपोर्ट  जल्दी  हमारे  सामने  भराने  वाली  है  ।
 ज़रूरत  होती  है  ।  लेकिन  बन्दर  ने  नहीं  भाना

 देश  की  परिस्थिति  को  देखते  हुए  ate
 शरर  उस  ने  कहा  कि  तुम  को  पता  नहीं  राजा

 सरकार  चाहती है  तो  उस  के
 लिये

 चार  की  जान  कितनी  मूल्यांकन  चीज़  है  कौर  ऐसा
 छः  महीने या  एक  साल  का  समय  देने  के  लिये  कह  कर  उस  ने  तलवार  मक्खी  मारने  के  लिये

 हम  तेयार  हें  ।  सरकार  का  कहना  है  कि  राजा
 के  मूंह  पर  चलायी  जिस  के  कारण  राजा

 के  दिन  समाचारपत्रों  में  श्रोतहीन  अ्रौर  अ्रइलील
 मर  गया  |

 सामग्री  निकलती  है  ।  हम  को  दुःख  होता  है

 कि  नेताओं  के  खिलाफ़  तर  खास  कर  मिनिस्टरों

 के  ख़िलाफ़  इस  तरह  की  बातें  लिखी  जाती  हैं  ।  हमें  जो  यहां  बतलाया  जाता  है  कि  देश
 =

 की  परिस्थिति  मयंक र  4h  मिनिस्टर
 हालांकि  में  देखता  हूं  कि  जितने  afar  चले

 हें  खास  तौर  पर  मिनिस्टर्स  के  ख़िलाफ़  लिखने  साहब  पर  मन  करता  है  सो  ठीक  है  शौर  यह

 पर  ज्यादा  चले  हें  ।  मेरा  कहना  है  कि  अगर  जो  श्रीलाल  बातें  लिखी  जाती  हैं  इन  को  हमें

 कोई  मिनिस्टर  के  खिलाफ़  आक्षेप  करता  है  तो  रोकना  है  ।  देश  को  हमें  बचाना  है  ।  में  विल्कुल

 उसके  लिय  का  क़ानून  है  ।  सहमत  ग्रोवर  हमें  उस  दे  लियें  उचित  व्यवस्था

 उस  के  इन्दर  sa  के  खिलाफ  arg  wale  कर  करनी  लेकिन  ag  मक्खियों  atk

 सकते हें  ।  हम  नहीं  चाहते  कि  कोई  इस  तरह
 मच्छरों  को  इतनी  बड़ी  तलवार  से  रुकना

 के  ग्रोथ  करे  दावा  अश्लील  सामग्री  छापे  |  जिस  से  प्रेस  की  स्वतंत्रता  कौर  मुद्रण  की

 हम  इस  में  उन  के  साथ  नहीं  हैं  ।  लेकिन  स्वच्छता  WE  इस  तरह  की  चीज़  नहों

 उस  का  मुक़ाबला  करने  के  लिए  इतनी  बड़ी  होनी  चाहिये  ।  में  प्रार्थना  करूंगा  कि  देश  का

 कल्याण  अर  सुरक्षा  कप  चाहते  में  भी
 भारी  तैयारी  की  जरूरत  हमारी  समझ  में  नहीं

 चाहता  और  इसी  कारण  आप  से  अ्रनू रोध शर  अ्रापकी  इस  तरह  की  तैयारी

 हाइड्रोजन  मशीनगन  प्रौढ़  एटम  बम  के
 करूंगा कि  इस'प्रकार  नगाए  त  लाने हुए  श्राप

 मुहैया  करने  के  समान  होगा  प्रौढ़  इन  शास्त्रों  से
 ऐसा  विधेयक  लाइये  जिस  से  कि  ate  देश  का

 बचाव  कर  सके  झर  जिससे  निरपराध  लोगों
 खटमल  शर  मच्छर  मारने  का  प्रयत्न  करना

 को  सजा  न  हो  सके  ।
 होगा  श्र  इसी  प्रसंग  में  मुझे  पंचतंत्र  की  एक

 कहानी  याद  प्रा  गयी  ।  एक  राजा  ने  एक

 बंदर  को  बड़े  प्यार  से  प्रश्न  यहां  पाला  था  ।  डा०  काटजू  उपाध्यक्ष  में  उन

 राजा  के  दरबारी लोगों  ने  बतलाया कि  इस  माननीय  सदस्य  जो  पीछें  बोले

 बन्दर  के  हाथ  में  कुछ  नहीं  देना  ।  राजा  नें  हूं  ।  एक  प्रकार  से  उन्होंने  मेरे  माननीय  मित्र

 स माना  नहीं  पौर  उस  को  झपना  t  व  की  बातों  का  बड़ा  ही  प्रभावशाली

 नियुक्त कर  लिया  '  एक  दिन  राजा  उत्तर  दिया है  ।  उन्होंने--पिछले  वक्ता
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 उस  संकट  जिसमें  हम  रह  रहे  बड़ी  मूल-तत्व--केवल  तीन

 स्पष्ट  भाषा  में  उल्लेख  किया  है  ।
 आ्रापको  संक्षेप  मिल  जाता  है  ।

 इस  एक  मात्र  समय  का
 स्थिति

 क्या  सरकार  का  ae  निश्चय
 हैं

 ।
 मेरे  माननीय मित्र  श्री  जोशी  कहते  हैं  कि

 है  तथा  वह  चाहती  हैं  कि  एक  व्यापक  प्रेस
 जितना  समय  चाहें ले  ह  ।  मेरा  विचार

 हूं  कि  यह  दृष्टिकोण  काफ़ी  ज़ोरदार  है
 विधान  प्रस्तुत  किया  जाये

 ।
 सरकार  यह

 तनिक  भी  नहीं  चाहती  कि  प्रेस  की  स्वतन्त्रता
 में  साफ  साफ  कह  देना  चाहता  हूं--में  इस

 को  क्षति  पहुंचाई जाये  ।
 विधेयक  के  बहुत से  उपबन्धों से  सन्तुष्ट  नहीं

 कुछ  समय  से  हम  इस  बात  पर  विचार  करते
 मेरे  माननीय  मित्र  पंडित  ठाकुर  दास

 रहे  हैं  कि  इसे  अधिक  प्रभावशाली  तथा  भार्गव  ने  संकेत  किया  है  कि  राजद्रोह  की

 अधिक  अनिवार्य  बनाने  at  दृष्टि  से  इसमें
 भाषा  की  जाये  ।  हो  सकता  जैसा  कि  मेंने

 सुधार  या  परिवर्तन  कसे  किया  जा  सकता  z  ।  कहा  कि  भारतीय  दण्ड  संहिता  में  कुछ
 धाराओं  का  जोड़ना  इरादी  आवश्यक  हो  |

 वास्तविकता यह  है  कि  प्रेस  आयोग  गत  में  नहीं  जानता  कि  प्रेस  आयोग  का  प्रतिवेदन

 वर्ष में  नियुक्त  किया  गया  था  ।  हमने  सोचा
 कब  उपलब्ध  होगा  |  इसमें  तीन  मास  लग

 fe  ऑ्रधिनियम  ३१  जनवरी  PEUY  तक
 सकते  हैं  ।

 हो  सकता  है  कि  इसमें  कुछ  अधिक

 लागू  रहेगा  तथा  सम्भव  है  कि  सदन  प्रेस  समय  लगे
 ।

 प्रतिवेदन  प्राप्त  होने  पर  यह

 आयोग  के  विचारों  तथा  सिफारिशों  का  राज्य  सरकारों  को
 भेजा  जायेगा  ।  हम  उनसे

 c
 पता  चलने  तक  उचित  सूप  में  परिवर्तित  जनसाधारण  का  मत  जानने  तथा  शीघ्र

 सवा  एक  नयें  अधिनियम  पर  विचार  करना  कायें  करने  को  कहेंगे  |  उपाध्यक्ष

 नहीं  चाहेगा
 |

 परन्तु  इसमें  कुछ  विलम्ब  हो  यह  स्मरण  रहना  चाहिये  कि  ख  तथा

 गया  है  श्र  उनका  प्रतिवेदन  प्राप्त  नहीं  हो
 ग

 राज्य  कुल  तेईस  था  चौबीस  हैं  ।  ये  सब

 रहा  हैं  ।  माननीय  मित्रों  ने  बार  बार  धीमे  या  समय  लेते  हैं
 ।

 मत  प्राप्त  होने  में  मासों लग

 ताने  से  भरे  या  क्रोध  के  स्वर  में  कहा  हैं  किਂ  जात ेहैं  ।  फिर  सरकार  अपना  निर्णय

 तथा  कारणों  के  विवरण  को  देखो  ।'  करती  तथा  मामला  संसद्  के  समक्ष  अता

 है
 ।

 हो  सकता है  कि  जनसाधारण का  मत वास्तव  में  मुझे  यह  पता  नहीं  है--में  एक  वकील

 ह--कि  उद्देश्यों  तथा  कारणों  के  विवरण  से  जानने  के  विधेयक  परिचालित  करना

 क्या  अश  की  जाती  है  ।  क्या  यह  कोई  पड़े  ।  एक  संयुक्त  समिति  का  होना  तो

 निबन्ध  (atfaa ;  तो  फिर  उद्देश्यों  ही  कई  बातें हो  सकती  हैं  ।  यह

 तथा  कारणों  के  विवरण  में  श्राप  क्या  चाहते  में  नहीं  जानता  कि  इस  सब  में  कितना  समय

 हैं  ?  इसमें  कहा  गया  है  कि  प्रेस  आयोग  इस  लगेगा  ।  यदि  कोई  जोतिषी  मुझे  निश्चित  रूप

 पर  विचार  कर  रहा  है
 ।

 इसमें  कुछ
 समय

 लग  से  यह  बता  सके  कि  यह  सब  बारह  मास  में

 सकता है  ।  यह  उचित  नहीं  हैं  कि  इस  समाप्त  हो  जायेगा
 तो

 इसमें  मुझे  कोई  भी

 नियम  को  पूर्णतया  रह  होने  जाये  ।  आपत्ति  नहीं  होगी
 ।

 क्योंकि  में  यह  नहीं  जानता ५

 अतः  हम  इसे  दो  वर्ष  के  लिये  बढ़ायेंगे  ।  इसलिये  मेंने  ये  दो  वर्ष  ले  लिये  हैं  ताकि

 इससे  अधिक  र  क्या  चाहते  हैं  ?  उद्देश्यों  मुझे  इस  सदन  में  समय  के  लिये  फिर  न  war

 तथा  कारणों  का  विवरण  एक  प्रकार  का  मूल  पड़े  ।  जो  मेंने  निवारक  निरोध  विधेयक  की

 तत्व  देता  जिसे  वकील  लोग  भली  प्रकार  जानते  चर्चा  में  कहा  था  मैं  उसे  फिर  दोहराता  हूं  ।
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 जब  हम  इस  बात  पर  चर्चा  कर  रहे  थे  कि  यह

 एक  वह  हा  या  दो  मेंने  कहा  था  कि  wa  स्थिति यह  हैं  |

 are  अ्रधिनियम  सम्बन्धीਂ  up  प्रतिवेदन

 इस  चर्चा  के  बीच  जो  बहुत  बातें
 प्रस्तुत  करके  सदन  को  इसके  गुणों  व  दोषों  पर

 चर्चा  करने  का  एक  अवसर  देगों इसके  कही  गई  हैं  में  उनके  बारे  में  कुछ  कहना  नहीं

 परिणामस्वरूप लम्बी  चर्चा  से  बच  जायेंगी  चाहता हूं  ।  मुझे  विद्यमान स्थिति  का  पता  है  ।

 उपाध्यक्ष  संसदीय  चर्चा  बड़ी  मूल्यवान  अ्रधिनियम  को  राज्य  सरकारें  लागू  करेंगी
 ।

 होती  है  ।  किसी  ने  कहा  था  कि  संसद्  के  प्रत्येक  वे  बहुत  सके  रही  हैं  ।  उन्हें  कुछ  वैधानिक

 परामर्श  दिया  गया  है  कि  इस  are  नहीं मिनट  के  लिये  कर-दाताओं  को  लगभग  अस्सी

 या  सौ  रुपये  देने  पड़ते  हैं  ।  मान  लीजिये  कि  में  बढ़  सकते  उस  नहीं  ae  सकते

 हैं  1.0  में  एक  काम  करूंगा  |  में  आपको  एक एक  वर्ष  की  यह  समय-भ्रमरी  स्वीकार  कर

 लेता हूं  तथा  मान  लोजिये  कि  नवीन  विधेयक  गोपनीय  बात  बता  रहा  हुं  ।  यहां  की  सारी

 चर्चा  की  एक  प्रति  में  राज्य  सरकारों  को  भेजूंगा के  बनने  में  कुछ  विलम्ब  होता है  या  इसी  प्रकार

 की  कोई  बात  होती  हैं  ।  ऐसीਂ  स्थिति  में  एक
 श्र  मतਂ  प्रकट  किये  गये  बड़े

 जोरदार  तथा  बढ  मत  ये  रहे  हैं  कि  अप  बहुत
 वर्ष  अवधि  बढ़ाने

 के  लिये
 मुझे  इसे  फिर

 प्रस्तुत  करना  पड़ेगा  ।  मेरे  माननीय  मित्र  समय  लेते  तथा  श्रमिकों  आगे  अ्रवइ्य  बढ़ना

 चाहिये  तथा  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  से
 कहेंगे  कि  इस  पर  बारह  घंटे  तक  गम्भीर

 अधिक  लाभ  उठाना
 चर्चा होनी  चाहिये  ।  इस  सारे  समय  नाश  चाहिये  ।''  इसकी

 ही  भ्रावद्यकता  क्योंकि  वे  प्रेस
 से  क्या  लाभ  हे  ?

 के  जेसे  कट  उद्धरणों  को  सहन  नहीं  कर  सकते
 @  | ्

 ग्रासिम  समझौता  यह  है  कि  ज्यों ही  प्रेस

 अयोग  अपना  प्रतिवेदन  प्राप्त  करता  हैं  तथा  में  विदेशों  में  यह  धारणा  उत्पन्न  करना

 इस  पर  राज्य  सरकारों  तथा
 नहीं  चाहता  हूं  कि  कोई  विशेष  दल  या  कोई

 सम्पादक  श्रमजोवी  पत्रकार  fara  प्रकार  का  मत  विधि  के  क्षेत्र  में  नहीं
 रुचि  रखने  वाला  प्रत्येक  व्यक्ति--के  विचार

 कि  उन्हें  कोई  कुछ  नहीं  कह  सकता  हैं  ।

 कर  लेने  के  सरकार  एक  विधेयक  विधि  क्षेत्र  से  कुछ  भी  परे  नहीं  हैं  ।  यह

 प्रस्तुत  करेगी  ।  वह  विधेयक  एक  व्यापक  वर्तमान  रूप  केवल  उसका  निर्देश

 विधेयक  होगा  ।  वह  इस  झ्र धि नियम  के
 करता  है  जो  में  बार  बार  कहता रहा  हूं

 पठान  में  होगा
 ।  यदि

 यह  एक  वर्ष  में  बन  जाता  अर्थात्  साहसापराधों  का  जो

 है  तो  यह  अधिनियम रह  हो  जाता  है  ।  यदि यह  से  पढ़  कर  सुनाये गये  हैं  ।  यह मेंने नहीं  पढ़ा

 चौदह  मास  में  बनता  है  तो  यह  अधिनियम  था  ।  मेंने  कल  केवल  नाम  बताये

 रद्द  हो  जायेगा  |  में  केवल  यह  चाहता  हूं  कि  रोडਂ  इट  न्यूज  ।  में  उन्हें  केवल  शिक्षा

 हम  उस  विधेयक  के  विचाराधीन  रहने  पर  के  पढ़ता  हूं--भ्रमणी  बहुत

 फिर  लम्बी  चर्चा  न  करें  ।  सदन  इसे  एक  अच्छी  तरह  लिखी  wife  शादी
 ।

 वे  यह

 अ्राइवासन  मान  सकता  है  कि  उस  विधेयक  के  विचार  नहीं  कर  सकते  हैं  कि  उन्हें  नहीं

 जा  सकता  हैं  ।  मेरे  मित्र  श्री  वी०  जी०  देशपांडे तैयार  उस  विधेयक  को  संसद  में

 तथा  सरकार  के  यह  कहने  में  कि  यह  सब  पर  बड़े  ज़ोरदार  शब्दों  में  बोले  थे  ।  स्वयं  उनके
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 समाचार  पत्र  हैं  ।  मेरे  मित्र  सरदार  हुक्म  सिंह  yearsਂ  रखा

 जाये  । के  झ्र पने  समाचार-पत्र  वे  प्रभात  को

 भली  भांति  जानते  हैं  ।  उसमें  क्या  प्रकाशित

 होता है  ?  यह  बात  नहीं  हे  कि  जो  हो  रहा  है
 प्रस्ताव  भअ्रस्वीकृत  हुमा  |

 उपाध्यक्ष महोदय  :  यह  है  : हमें  उसका  पता  नहीं  है  ।  राज्य

 जेसा  कि  में  बता  चुका  इस  मामले  में  कुछ  २  विधेयक  का  बने  1.0

 सावधानी  से  या  कुछ  नरमी  से  काम  ले  रही  हैं  ।
 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 जब  में  उन्हें  यहां  की  चर्चा  की  एक  प्रति
 खण्ड  २  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 भेजूंगा  तो  कदाचित  वे  जाग्रत  हो  जायेंगी

 और  कहेंगी  कि  उनकी  उदारता  का  दुरुपयोग
 खंड  -धारा  २  का

 किया  गया  हैं  शर  उन्हें  देश  को  छिन्न  भिन्न  उपाध्यक्ष  महान  :
 में  देखता हं  कि  खंड

 होने  से  बचाने  की  दृष्टि  से  इन  मामलों  में  कुछ  ३  के  सारे  संशोधन  नियमित हैं  ।

 अधिक  कठोर  होना  चाहिये  ।  में  मित्र
 में  खंड  ३  को  सदन  के  मतदान  के

 पंडित  ठाकुर दास  भार्गव  से  यह  कहना  चाहता
 लिए  प्रस्तुत  करूंगा  ।

 चूंकि  समय  बदल  गया  है  ।  ta  में  वह  स्थिति

 श्री  साधन  गुप्त  के ७  इस  खंड  पर  कुछ जो  अक्टूबर  नवम्बर  PEUe  में

 जबकि  विधेयक  पारित  किया  गया  wa  बोलना  चाहता  हुं  ।  में  इसका  विरोध  करता

 हूं  क्योंकि  निर्दोषता  के  वेष  में  यह  प्रेस  स्वातंत्र्य
 नहीं  रही  है  ।  अब  सन्  Peyur F,  प्रतीक

 संकटकाल  में  हें  |  का  अतिक्रमण  करता  है  |

 are  की  परिभाषा  मूल  परिभाषा  में  इतना
 में  इस  मामले  के  इन  हिल  पर  अधिक

 बोलना  नहीं  चाहता  हं  तर  न  में  अपको  कर  देती  है  जो  कि  मूल  अधिनियम  के

 बहुत  परे  है  ।  मूल  झ्र धि नियम  में  जो  परिभाषा
 समय  लेना  चाहता हूं  ।  मुझे  श्राशा है कि मेंने कि  मेंने

 जो  कुछ  कहा  हैं  उससे  मेरे  माननीय मित्र  श्री
 मौजूद  उसके  अतिरिक्त इसे  ऐसा

 का  समाधान  हो  जायेगा  वे  चार
 भी  परिभाषित  कर  दिया  गया  है  जिस  पर

 मुद्रक  तथा  प्रकाशक  का  नाम  नहीं  छपा  हुमा स्वीकार  करने  को  तैयार  होंगे  ।

 इस  परिभाषा  का  प्रभाव  यह  होगा
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  संशोधनों  को

 धारा  १४  के  सरकार  ऐसे  प्रेस को
 सदन  का  मत  प्राप्त  करने  के  लिये  प्रस्तुत  करने

 की  श्रावव्यकता है  ?
 जब्त  कर  लेगी  जिसने  कि  मुद्रक  कौर  प्रकाशक

 a  का  नाम  न  देते  हुए  कोई  निकाला
 श्री  एन०  एल०  मोदी  :  श्रीमान  में

 अपने  संशोधन  को  वापस  लेने  की  ऋतुमति
 है  ।  प्रेस  तथा  पुस्तक  पंजीयन  अ्रधिनियम  में

 चाहता
 हूँ

 ।
 ऐसे  प्रकाशनों पर  दण्ड  का  उपबन्ध  है  जिनमें

 मुद्रकਂ  भर  प्रकाशक  का  नाम  नहीं  होता  । सदन  की  अनुमति  से  वापस

 लिया  wart
 अतएव  प्रेस  तथा  पुस्तक  पंजीयन

 १८६७  के  कम  कठोर  दाण्डिक  उपबन्धों  को

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  a  में  श्री  चटर्जी  के
 पर्याप्त  न  समझ  कर  प्रस्तुत  उपबन्ध  लाने

 संशोधन  पर  मत  लूंगा  |  प्रदान  यह  है  :.  के  लिए  सरकार  को  समस्त  कारण  देने  चाहियें

 पृष्ठ  १  पर  पंक्ति  ७  में
 तथा  इस  पर  सदन  में  पूरी  चर्चा  होनी

 yearsਂ  वर्ष )  के  स्थान पर  अंग्रेज़ी  जमाने  में  भी  इतना  कठोर  दण्ड
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 विधेयक

 साधन  गंतव्य

 दशक  नहीं  समझा  गया  कि  प्रेस  को  जब्त  कर
 श्री  ए०  क०  गोपालन  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करता  हूं  ।
 लिया  जाए  ।  फिर  में  नहीं  समझता  कि  अरब  ऐसा

 उपबन्ध  क्यों  किया  जा  रहा  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य
 सरकार  द्वारा  वित्त  पोषण  उद्योग

 नियंत्रण  ate  विधेयक रुपया  अरपना  स्थान  ग्रहण  करें  |  इस  समय

 20.0 ३०  बज  चुके  हैं  ।
 श्री  एम०  द्विवेदी  हमी कपूर )  :

 इस  विधेयक  पर  चर्चा कल  तक  के  लिये  मेरा यह  प्रस्ताव  है  कि  सरकारी  उद्योगों  के

 |  नियंत्रण  र  निरीक्षण  के  लिए  एक  केन्द्रीय स्थगित  रहेगी

 सदन  गेर  सरकारी  विधेयकों  को
 संगठन  की  व्यवस्था के  सम्बन्ध  में  एक

 विधेयक  पुरःस्थापित  करने  के  लिए  में  सदन
 लेगा  ।

 की  च्  चाहता  हूं

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  मतदान

 भाग  प्यार  राज्य  शासन  के  लिए  रखा  गया  कौर  स्वीकृत  |

 विधेयक  श्री  एम०  एल  द्विवेदी  :  में  विधेयक  को

 धारा  १  और  3  आदि  का  संशोधन  पुर:स्थापित  करता हूं
 ।

 श्र  घारा  २३  आदि  का  विलोपन

 श्री  बीरेन  दत्त
 :  में

 प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भाग  राज्य  शासन  भारतीय  दण्ड  संहिता  संशोधन

 १९५१  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  विधेयक

 नवीन  धारा  २९५  २९५ ग  और  २९५  घ
 वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित करने  की  aq

 मति दी  जाए  ।  का  जोड़ा  जाना

 मैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव

 श्री  वी०  जी०  देशपांडे

 प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारतीय  दण्ड

 दान  के  लिए  रखा  गया  कौर  स्वीकृत  बत्रा  |
 १८६०  में  क म्रग्नतर  करने  वाले

 श्री  बीरेन  दत्त  :  में  विधेयक  को  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  अनुमति

 स्थापित करता  हूं  ।  दी  जाए  ।

 ee

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  मतदान

 बेकारी  सहायता  विधेयक  के  लिए  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  हुमा  |

 श्री  ए० के०  गोपालन  श्री०  ato  जी०  देशपांडे  :  में  विधेयक

 में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  बेकार  कामगरों को  को  पुरःस्थापित  करता हूं
 ।

 सहायता  देने  की  करने  बाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित करने  की  भ्रनुमति  दी  जाय े॥
 भारतीय  ढोर  परिरक्षण  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 सदन
 सेठ

 के  लिए  रखा  गया  a  स्वीकृत  |  गोबिन्द  दास  द्वारा  २७  नवम्बर  ZeXR ३.
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 विधेयक

 सरकारी  वैधानिक  कार्य  के  दिन  समय  दे को  प्रस्तुत  भारतीय  ढार  परिरक्षण  विधेयक

 पर  अग्रेतर  विचार  करेगा  ।  सकेगी ॥

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :  श्री  एन०  ato  चटजीं  :  क्या

 में  जान  सकता  हूं  कि  किस  दिन
 ?

 जहां  तक  इस  विधेयक  का  सम्बन्ध  यह  बात

 उठाई  गई  थी  कि  ag  अधिकार  से  बाहर  श्री  सत्य  नारायण  सिन्हा  अनुदानों

 की  मांगें  समाप्त  हो  जानें  हमें  सरकारी है  ।  मेरा  सुझाव है
 कि  इस  बात  पर  माननीय

 विधि  मंत्री
 अपना

 मत  दें  |  कार्य  के  लिए  १४५  या  १६  दिन  मिलेंगे  ।

 इनमें  से  किसी  भी  दिन  समय  दिया  जा  सकता
 श्री  वी०  जी०  देदापोंडे  :  विनिर्णय  दिया

 है  ।
 गया  था  यह  श्रधिकारान्तगंत  है  कौर

 इसलिए  इस  बात  पर  समय  व्यय  क्यों  किया  सेठ  गोविन्द  दास :  मुझे  यह  कहना  है

 कि  arte  ara  इस  विधेयक  को  किसी  गर जा  रहा  है
 ?

 सरकारी  दिन  के  लिये  मुल् तबो  करना  चाहते
 as  गोविन्द  दास

 हैं  तो  वह  मुझे  मंजूर  नहीं  है  क्योंकि  र

 दक्षिण ):  यह  विनिर्णय  आपने  ही  दिया  था  ।
 सरकारी  दिन  के  लिये  इसको  बैलट  में  लाना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  विनिर्णय  माननीय

 विधि  मंत्री  से  सदन  को  अरपना  मत  बताने
 लेकिन  am  मुझे  सरकारी  दिन

 मिलता  है  शौर  वह  भीਂ  इसी  सेशन  जल्दी

 के  लिए  कहने  से  संगत  है  ।  विधि  मंत्री  से
 से  तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 अपनी  राय  बतलाने  के  लिए  कहने  का  मेरा

 तात्पर्य  सदन  को  इसके  पक्ष  या  विपक्ष  में
 उपाध्यक्ष  महोदय :  अनुदानों  की  मांगें

 पारित  हो  जाने  के  तुरन्त  बाद ही  इसे  लेनें
 मत  देने  का  अनुनय  करना

 कोई  असंगतताਂ  नहीं  है  ।
 के  लिए  माननीय  मंत्री  तैयार  हें  ।

 डा०  पी०  एस०  स दशम् चच्छ  :  हमारी  इच्छा
 श्री  सत्य  नारायण  सिन्हा  :  हमने  यह

 arated दे  दिया  है  ।
 wa

 शौर  उन्हें क्या ag  थी  कि  इस  प्रश्न  पर  महान्यायवादी

 mia  मत  किन्तु  वह  दुर्भाग्यवश  इस  चाहिये ?

 समय  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  यदि  माननीय  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :  में  प्रस्ताव

 प्रस्तावक  तथा
 श्राप  सहमत  हों

 तो
 इस

 पर  करता हूं  :

 विचार  करना  किसी  ताग  के  दिन  के  लिए  इस  विधेयक  पर  अग्रेतर  विचार

 स्थगित  कर  दिया  जाए  |  स्थगित किया  जाय पी

 पंडित  ठाकर  दास  भागने  :  मेरा  उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  नें

 निवेदन है  कि  इस  विधेयक को  किसी  ari
 झा इवा सन  दिया है  कि  इस  विषय  पर  विचार

 की  तिथि  के  लिए  विचारार्थ  स्थगित  कर  के  लिये  सरकारी  समय  दिया  जाएगा
 ।

 दिया  जाए  ।  मेरी  सरकार  स ेप्रार्थना है  कि  उपाध्यक्ष  महोदय ८  हवा  रा  प्रस्ताव  मतदान

 इस  विधेयक  को  वरीयता दी  जाए  जिससे  के  लिए  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  |

 pee
 कि  जब  यह  किसी  सरकारी  दिवस  पर

 लिया

 तो  इसमें  art  घंटे  से  अधिक  समय  मुस्लिम  वक्फ  विधेयक

 न  लग े॥
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :  अरब
 सभा  मुस्लिम

 बकफ़  FER  प्रवर  समिति संसद  काय  मंत्री  सत्य  नारायण

 :  सरकार  इसके  लिए  किसी  भी  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  विचार  करेगी
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 श्री  काजमी  सुल्तानपुर-उत्तर  हमने  प्रवर  समिति  में  इनਂ  सब  बातों  पर

 a
 फंज़ाबाद-दक्षिण-परिचम )  विचार  किया  और  यह  भी  निर्णय  किया

 में  प्रस्ताव करता  हूं  :  कि  जिन  राज्यों में  अपने  वक्फ़

 भारत  में  मुस्लिम  sant  के  अधिक  अधिनियम  लागू  waar  बाकी

 सुचारु  संचालन  तथा  प्रशासन  कौर  मुत वल् लियों  सारे  राज्यों  पर  यह  विधेयक  लागू  हो  ।

 द्वारा  किये  जाने  वाले  उनके  प्रबन्ध  की  देख  किन्तु  इस  विषय में  हमने  अन्तिम

 रेख  कीं  करने  वाले  विधेयक  निर्णय  विभिन्न  राज्यों  पर  ही  छोड़ा  है  ।

 प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  विचार  इन  परिवर्तनों  के  कारण  अव  बोड़े

 किया  जाय i
 पी

 मुतवल्ली  के  भ्र धी क्षण  के  लिये  कार्यक्षम

 माननीय  सदस्यों  को  स्मरण  होगा  कि  बन  जाएगा  ।  यह  भी  उपबन्ध  किया  गया

 पहले  जब  यह  विधेयक  सभा  ara  है  कि  यदि  राज्य  सरकार  किसी  बोर्ड  के

 पाया  था  तब  यह  प्रवर  समिति  को  सौंपा  कार्य  से  सन्तुष्ट  नहीं  शो  वह  उसे  मिटा

 गया  था  !  प्रवर  समिति  में  इस  पर  शान्ति  सकती है  में  यह  उपबन्ध  किया

 वातावरण  में  विचार  gor  शर  इस  में
 गया  था  कि  राज्यों  के  बोर्डों के  कार्य  का

 नियंत्रण  करने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  बोर्ड जितनी  विवाद जनक  बातें  थीं  उनमें  से

 अधिकतर बातें  हटा  दी  गई  हैं  ।
 होगा ।  किन्तु  काफ़ी  wat के  बाद  यह

 पाया  गया  कि  यह  बहुत  जटिल
 इसके  विषय  में  पहली  शभ्रालोचना यह

 तथा  खर्चीली  होगी  ।  अब यह  तय की  गई  थी  कि  सर्व  वर्गों  के  लोगों  को

 निधित्व नहीं  दिया  गया  है  ।  प्रवर  समिति
 किया  गया  है  कि  राज्यों  के  बोर्डों  के  कार्य

 में  एकजुटता  लाने  काम  स्वयं  केन्द्रीय

 नें  भी  इस  कठिनाई  को  अनुभव  किया ।  सरकार  ही  करेगी  |

 ग्रस्त  में  यह  तय  किया  गया  कि  यह  बात  इन  परिवर्तनों  को  देखते  में

 सरकार  पर  ही  छोड़  दी  जाय  |  सरकार  बोर्ड  निवेदन  करता  कि  wa  इस  विधेयक

 पर  व्यक्तियों  को  नामनिर्देशित करते  समय  में  कोई  भ्रापत्तिजनक बात  नहीं  रही  है  ।

 विधेयक  में  उल्लिखित  विभिन्न  वर्गों  का  इस  पर  विचार  किया  जाय  ।

 ख्याल  रखेंगी  |
 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 दूसरी  महत्वपूर्ण बात  यह  थी  कि  क्या  हुआ

 सारे  अ्रधिकार  एक  व्यक्ति  को  सौंपे  जायें  श्री  मोहनलाल  सकसेना  लखनऊ

 या  बोर्डे
 को  ।

 निर्णय
 यह  किया  गया  कि

 व
 जिला  बाराबंकी  )  :

 मेरी  श्रीमती  टिप्पणी

 में  हालत  में  यह  बम्बई  राज्य  पर
 काम  तो  सरकार  द्वारा  सचिव

 चलायेंगा  किन्तु  उस  पर  बोर्ड  का
 प्रशासनीय  mat  भाप  लागू  नहीं  होना  चाहिये

 ”
 इस

 नियंत्रण  रहेगा  ।  वाक्य  में  से  राज्य  परਂ  ये  शब्द  छोड़ a

 गये
 a
 @  |

 निधियों  के  बारे  में  बोर्ड  frig

 -  कौर  यदि  किसी को  किसी
 *उपाध्यक्ष  महोदय  :  सावधानी

 से
 हो  गया  होगा  वे  शब्द  बाद  में  जोड़  दिये

 के  बारे  में  आपत्ति  तो  उसे  न्यायालय  जायेंगे  ।

 में  जाना  होगा  ।  न्यायालय का  निर्णय  श्री  ato  पी०
 नायर  :

 में

 अन्तिम  होगा  |  इस  व्यवस्था  से  बोर्ड  के  इस  विधेयक  के  गुणावगुण ों  में  नहीं  जाना  चाहता

 कार्य  में  प्रनावश्यक विलंब  नहीं  होगा  ।  किन्तु  इस  के  प्रस्तावक  से  केवल  कुछ

 अध्यक्ष  महोदय  ने
 बाद  में  मामले  पर  विचार  करने  के  पश्चात्  निदेश  दिया  कि  प्रतिवेदन

 में  उक्त  शुद्धि  न  की  जाय ।
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 जानकारी  चाहता  हूं  ।  लगभग  १२  राज्यों  के  राज्यों
 पर  यह  अधिनियम  लागू  नहीं

 ने  इस  विधान  को  स्वीकार  नहीं  कया  है  कौर  होगा  ।  उद्देश्यों  तथा  कारणों  का  विवरण

 ४  अन्य  राज्यों  में  उनके  चीन  प्र विनियम  देखने  से  श्राप  को  पता  लगेगा  कि  मुस्लिम

 वक्फ़  अधिनियम  १६२३  सारे  भारत
 के

 लिये जारी  होने  के  कारण  उन्हें  भी  इसके

 प्रभाव से  मुक्त  रखा  गया  है  ।  क्या  बनाया  था  ।  परन्तु  ae  पर्याप्त

 वहां  के  झधिनिय्रम  ठीक  तरह  से  काम  दे  नहीं  था  इसीलिये  आर  भी  मुस्लिम  वक्फ़

 रहे  ह  ?  विभिन्न  राज्यों  में  बनाये  गये

 विधि  अल्पसंख्यक-काय  मंत्री  ४  Fo  To

 श्री  :  इन  राज्यों  से  जो  सूचना

 प्राप्त  हुई  है  उसके  अनुसार  वहां  के  अधिनियम  ठाकर दास
 भागने  पीठासीन

 संतोषजनक  रूप  से  काम  दे  रहे  हें  ।  इन  सारे  भ्र धि नियमों  के  व्यवहार  से

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  है  :
 क्सी  न  किसी  प्रकार  के  संशोधन  की

 आवश्यकता  प्रयोग  हुई  ।  यह  ठीक  है  कि
 में  मुस्लिम  sant  के  अधिक

 €  राज्यों  ने  इस  अधिनियम के  लागू  किये

 सुचारु  संचालन  तथा  प्रशासन  कौर  मुत वल् लियों
 जाने  का  विरोध  किया  है  जिसमें  से  केवल

 द्वारा  किये  जाने  वाले  उनके  प्रबन्ध  की  देख
 चार को  इस  के  प्रवर्तन  से  मुक्त  कर

 रेख  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक

 प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  विचार
 दिया  गया  है  ।  मेरा  तात्पर्य यह  है  कि  यह

 श्रधघिनियम  सारे  भारत  में  लागू

 किया
 जाय  ।'

 जिस  में  ववफ़ों  की  व्यवस्था  में  किसी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |  प्रकार  के  कुत्सित  व्यवहारों  तथा

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 खण्ड  १  के  ग्र ति रिक्त  गड़बड़ी  उत्पन्न  होने  का  कोई  अवसर  न

 और  किसी  खण्ड  में  संशोधन  का  कोई  प्रस्ताव  रहे  ।

 नहीं  रखा  गया है  ;  में  पहले  तौर  खण्डों

 पर  मत  लूंगा  उसके  बाद  खण्ड  १  को  लूंगा  ।
 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  वस्तुत

 हुमा

 खण्ड २  से  ६९  तक  विधेयक a  रोड  १  में  पंक्ति  १२  से  लेकर  १४  तक

 दिये  गये  ।  पीरी
 हटा  दी  जायें ।

 खण्ड  १--  विस्तार

 श्री  मोहन  लाल  सक्सेना
 :  में  ने

 भी  एक
 तथा

 विमत्ति  टिप्पणी  दी  थी  परन्तु  दुर्भाग्यवश  में  यहां
 श्री  अमजद  अली

 में  प्रस्ताव करता  हुं  :
 मौजूद  नहीं  था  it  समय  के  भीतर  संशोधन

 प्रस्तुत नहीं  कर  सका  ।  फिर
 भी

 यदि
 अध्यक्ष

 पृष्ठ १  पंक्ति  १२  से  लेकर  १४  तक  महोदय  प्राज्ञा  दें  तो  में  यह  संशोधन  करना

 हटा  दी  जांच  ।
 चाहता  हूं  कि  जिन  राज्यों  को  विमुक्ति  दी

 इन  पत्तियों  के  हटा  देनें  का  प्रभाव
 गई  है  उन  में

 बम्बई  राज्य  भी
 सम्मिलित

 यह  होगा  कि  यह  अधिनियम  सारे  भारत  पर  कर  लिया  जाये  |

 समान रूप  से  लागू  होगा  अभी  इन

 पंक्तियों  का  प्रभाव  यह  होगा  कि  सभापति  महोदय  :  वे  शरापना  संशोधन

 उत्तर  प्रदेश  तंथा  पश्चिमी  बंगाल
 उसी  शभ्रवस्शा  में  रख  जब  सरकार
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 को  तथा  अन्य  सदस्यों  को  कोई  आपत्ति
 श्री

 विस्वास  इस  विषय  पर  प्रवर

 नही ं।  समिति  में  विस्तारपूर्वक  विचार  किया  गया

 श्री  ag  सरकारी  विधेयक  था  ।  पश्चिम  उत्तर  प्रदेश

 नहीं  हैं  इस  लिये  यह  बताना  सरकार  का  तथा  दिल्ली  में  वक्फ़  के  सम्बंध  में  राज्यों  के

 कार्य  नहीं  है  उसे
 कोई  आपत्ति  है  या  नहीं  अपने  अधिनियम  ्  ।  इस  लिये  यह  तथ

 तै
 |  इस  संशोधन  पर  मुझे  कोई  arse  पाया  कि  इन  राज्यों  में  इन  भ्र धि नियमों  को

 नहीं  फिर  भी  इस  का  निर्णय  करने  के  इसी  दशा  में  लागू  किया  जाये  जब  वहां

 लिये  सदन  का  मत  लेना  होगा  ।  हम  यह  की  राज्य  सरकारे  ऐसा  करने  की  सिफ़ारिश

 मानकर  नहों  चल  सकते  कि  सरकार  करें  ।

 इस  संशोधन  को  स्वीकार  करती  है  ।  ऐसा  कोई  भी  वक्फ़  सम्बन्धी  अधिनियम

 fa  महोदय  set यह  रहा  है
 राज्य  द्वारा  कभी  तक  नहीं  बनाया  गया  है  |

 बम्बई  लोक  cara  अधिनियम  R&Xo  वक्फ़
 कि  सरकार  इस  संशोधन  को  स्वीकार  करती

 है  या  नहीं  करती
 है

 ।  यदि  नयें  की  विशेष  सदस्यों  को  हल  करने  के  लिये

 उपयुक्त  नहीं  है  ।  इसो  लिये  निर्णय  किया
 eee  उसी  दिन  दी  जाये

 तो  ऐसे  संशोधन  को  प्रस्तुत  करने  की  अ्रनुमति
 गया  कि  इस  केन्द्रीय  अ्रघिनियम  को  बम्बई

 राज्य  में  लागू  कर  दिया  जायें  ।  मेरे

 में  उसी  दशा  में  दे  सकता हूं
 जब  तक

 विधेयक  प्रस्तुत  करने  वाला  था  सरकार
 माननीय  मित्र  के  संशोधन  का  श्राधार

 चत  वर  न  कर  ले  अथवा  तथा  किसी  यही  है  कि  वाक्यों  ar  किसी  स्थान  में  भी

 की  रोक  से  भी  अ्रापत्ति  न  उठाई  जाये  ।
 ठीक  से  प्रबंध  नहीं  हो  रहा  है  ।  इस  संबंध

 में  सरकार  की  अपनी  निज  की  काई  विशेष
 अन्यथा  में  ऐसे  संशोधन  प्रस्तुत  करने  की

 |
 अनुमति

 नहीं  दे  सकता  हूं  ।

 जानकारी  नहीं

 ध  में  वही  ज्ञात  हैं  जो  इन  राज्यों  के

 मुझे  उन  के
 संशोधन  प्रतिवेदनों  से  प्रकट  होता  है  ।

 प्रस्तुत करने  पर  कोई
 आपत्ति

 नहीं है  ।  ने  भ्रपने  राज्यों के  सम्बंध  में  प्रतिवेदन  भेजा

 ति  महोदय  :  ऐसा  जान  पड़ता  है  कि  वर्तमान  अधिनियम  से  उनका  काम

 है  कि  जहां
 तक

 सुचना
 का

 प्रदान
 है

 किसी  को  भली  प्रकार  चल  ह

 न्यायोचित  रूप  श्री  अमजद  अली

 से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वें  अपना  संशोधन  का  स्वीकार  नहीं  करना  चाहिये  |

 दे  दें  ।
 श्री  मुहोउद्दीन  (eatraa

 समय  में  श्री  wage  get  तथा  श्री  मोहनलाल

 के  भीतर  नहीं  प्रस्तुत  किया  गया  है  इस  लिये

 मुझे  झ्रापत्ति है  ।  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय यही  तो  में  | क  महोदय
 :  aft  मोहनलाल

 देर  से  पूछ  रहा  था
 ॥  अरपना  संशोधन  स्वयं  ही  पढ़  सकते

 में  निर्णय  कर  चुका  तथा
 इस

 संबंध  में  कुछ  हैं  तथा  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  ।

 नहीं
 कर

 सकता
 |  ma  हम  श्री

 अमजद  श्री  ि  मेरा

 संशोधन है  :  विधेयक  क्लेनखष्ड के खण्ड ३२ के  खण्ड  ३
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 में  Bengalਂ  राज्य  को  तो  श्रव्य  ही  यह  शझ्रधिकार  देना

 शब्दों  के  चाहिये  था  ' |  |
 पश्च तू  state  of

 Bombayਂ  राज्य  राजद  रख
 सभापति  महोदय  :  wet  यह  है

 जायें  |
 पृष्ठ १  पर  पंक्ति  १२  से  लेकर  १४  तक

 सभापति  महोदय  मुझे  खेद  है  कि
 हटा  दी  जाये ं।

 खण्ड  ३  पारित  हो  चुका  है  ।  उस  के

 सम्बंध  में  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता  है  ।  में
 थी  एम०  शफ़ी  चौधरी

 के  काज़मी  खड़े  हो
 समझता  था  कि  माननीय  सदस्य  खण्ड  श

 सम्बंध  में  कह  रहे  हें  ।  सभापति  महोदय :  माननीय

 श्री  मोहनलाल  सक्सेना :  तब  में  खण्ड  सदस्य  विभाजन चाहते  हें  ?

 १  के  परन्तुक  नें  संशोधन  करना  चाहुंगा  ।  कुछ  माननीय सदस्य  :  हां  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  काज़मी  को  सभापति महोदय  :  इस  प्रस्ताव  पर

 सदन  का  मत  लेने  के  पहले  में  बता  देना विरोध  है  इसलिये  में  दौर  किसी  संशोधन

 चाहता  हूं  कि  किस  बात  पर  मत  लिया  जा के  प्रस्तुत  करने  की  आज्ञा  नहीं  दे  सकता  |

 कभी
 इस  लिये  माननीय  सदस्य  यदि  कुछ  कहना

 रहा है  ।  कुछ  माननीय  सदस्य  जो

 आये  हैं  उन्होंने  वादविवाद  भी  न
 चाहते हें  तो  वे  खण्ड  १  के  सम्बंध  में  या

 श्री  अमजद  चली  के  संशोधन  के  सम्बंध  में  होगा ।

 कह  सकते  हें  ।
 यह  संशोधन यह  चाहता  है  कि  खण्ड

 १  का  परन्तुक  निकाल  दिया  जाये  |  बात

 श्री  मोहनलाल  सकसेना  :  में  चाहता  वक्फ़ यह  है  कि  ave  राज्यों  में  मुस्लिम

 हूं  कि  खण्ड  १  के  परन्तुक  में  बम्बई  राज्य  के  सम्बंध  में  विधान  बने  gad  ।  इतने

 की  नाम  ate  बढ़ा  दिया  जाये  ।  बम्बई
 दिनों  से  उन  से  काम  चल  रहा  है  ।  इन

 हर  सम्प्रदाय  के  लोक  wale  न्यास  राज्यों  इन  के  अपने  विधान  ही  लागू

 अघिनियम  मौजूद  है  ।  हमारी  नीति  तो  जब  तक  इन  राज्य  सरकारों  के

 यही  है  कि  प्रति  san  सम्प्रदायों  के  लिये  परामर्श  केन्द्रीय  इन  के  सम्बंध

 may  gat  विधान  न  बनायें  जायें  ।  बम्बई  में  भ्र धि सुचना  न  जारी  करे  ।  यदि

 राज्य  में  एक  बहुत  ही  प्रगतिशील  विधान  यह  परन्तुक  निकाल  दिया  तो  उन  के

 लागू  है  |  यह  तो  श्रव्य  सुना  गया  है  कि  अपने  विधानों  का  लागू  होना  बंद  हो  जायेगा

 मुस्लिम  सम्प्रदाय  उस  से  भ्र सन्तुष्ट  है  परन्तु
 तथा

 उन  के  यहां
 भी

 यहीं  विधेयक  लागू

 हमारे  पास  सम्बंध  में  न  तो  कोई  विवरण  होने  लगेगा  ।

 है  कौर  न  बम्बई  विधान  मण्डल  के  मुसलमान

 सदस्यों  का  कोई  शभ्रम्यावेदन  हमें  इस  सम्बंध  अब  में  इस  संशोधन  पर  सदन  का  मत

 में  प्राप्त  gout  है  ।  चाहिये  तो  यह  था
 कि  लूंगा  ।

 उन  सभी  दस  ग्यारह  राज्य  सरकारों  को
 प्रशन यह  है

 इस  के  निर्णय  करने  का  अ्रधिकार  दिया  जाता
 पृष्ठ १

 कि  यह  झ्र धि नियम  उन  के  यहां  लागू  किया

 जाये  या  न  किया  जाये  ।  फिर  कम
 पंक्ति  १२  से  १४  तक  हटा  दी  जायें

 ।

 से  ग्न्य  चार  राज्यों  के  समान  बम्बई  सदन  में  विभाजन gat  ।
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 श्री  मोहनलाल  सकसेना  उन  चार पक्ष  में  २३;  विपक्ष  में  ११७  ।

 संशोधन  ग्र स्वीकृत  हुमा  |
 राज्यों  को  छोड़  कर  जिनके  यहां  पते

 Fae
 विधि

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  हूँ

 न  हूं  झष  राज्यों  के  मुस्लिम  वक्फ़  तथा

 धमकी  दी  गई  सम्पत्तियों  के  लिए  यह  विधेयक

 १  विधेयक  का  अंग  बने  |
 एक  समान  विधि  बनाने  जा  रहा  यदि  ये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |  चारों  राज्य  भी  इस  विधि  को  अपने  यहां

 खण्ड  १  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।  लागू  करना  चाहें  तो  इस  विधेयक  के  पारित

 विधेयक  हो  जानें  के  बाद  कर  सकते  हें  नम  तो  केवल
 नाम  तथा  अधिनियमन  सूत्र

 एक  अ्रादर्श  अधिनियम  बनाने  के  पक्ष  में

 हूं  जो  विभिन्न  राज्यों  द्वारा  लागू
 किया  जा

 श्री  काजमी
 :

 मं  प्रस्ताव करता  हूं  :  सक े|  सभी  राज्य  स्वायत्तशासी  हें  र

 को  संशोधित  रूप  में  पारित  यह  समवर्ती  विषव  है  ।  समस्त  राज्य  बोर्डों

 किया  जाये  1”  के  नाम  की  देखभाल  करने  के  लिए  विधेयक

 की  मूल  योजना  में  एक  केन्द्रीय  बोर्डे  का
 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  टु  ।

 770
 उपबन्ध  था  किन्तु  ag  योजना  ब  रद  हो

 वि  घायल  को  संशोधित  रूप  में  पारित  गई  है  ।  केन्द्रीय  बोर्ड  के  सदस्य  के  निर्वाचित

 का  उपबन्ध  भी  रह  हो  गया  है  ।  केवल  एक

 a  चीज़ रह  गई  हम  विधान बना  रहे  हूं शो  राघवाचारी
 :  म

 इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  क्योंकि
 भ्र  तराशा  करते  हें  कि  राज्य  सरकारें  इसे

 क्रियान्वित  करेंगी  ।  बढ़िया  बात  तो  qe
 इस  के  द्वारा  मुसलमान  धार्मिक  संस्थाओं

 के  लिये  एक  अलग  विधान  जा  होगी  कि  विधान  पारित  करके  उन्हें  विचार

 तथा  विनिश्चय  करने  का  अवसर  दिया
 रहा है  ।  खण्ड  १  के  परन्तुक द्वारा  कुछ

 जाता  कि  यह  विधान  उन  उन  राज्यों  में
 राज्यों को  इसके  प्रत्यायन से  मुक्त  कर  दिया

 गया है  ।  हम  सभी  चाहते  कि  सारे  लागू  हो  weal  नहीं  |  समिति  के  सदस्यों

 ने  बहुमत  से  यह  स्वीकार  नहीं  किया  ।
 देश  के  लिये  एक  जेसा  विधान  हो  ।  इसी

 लिये  हम  हिंदू  विधि  तथा  अन्य  विधियों  की  मेरा  सुझाव  था  कि  कम  से  कम  बम्बई  जेसे

 राज्यों  जहां  कि  सभी  जातियों  की
 असमानता यें भी  दूर  कर  रहे  |  इस  संशोधन

 का  तात्पर्य  यही  था  ।  इसी  लिये  में  इस
 धार्मिक  संस्थाओं  के  लिए  एक  सामान्य

 विधान  यह  शभ्रधिकार  होना  चाहिए  था
 विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।

 कि  वे  इस  बात  का  निश्चय  कर  सकते  कि
 श्री  एन०  बी०  चौधरी

 यह  विधान  उनके  लिए  अ्रावश्यक  था  अथवा

 में  चाहता  हूं  कि  जैसे  ही  यह  विधेयक  पारित

 नहीं
 |

 यह  भी  स्वीकार  नहीं  किया  गया
 ।

 हो  इसकी  एक  एक  उन  राज्यों  के  पास
 मत  इस  स्थिति  में  gat  सदन  के  सदस्यों

 भेज
 दी  जो  इस  के  प्रस् यापन  से  मुक्त

 को  में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  उपबन्ध
 कर  दिये  गये  हैं  ।

 को  पारित  करने  से  पूर्व  वे  इन  सभी  बातों

 सभापति  महोदय  :  यह  विधेयक  राजपत्र
 पर  विचार  कर  लें  ।  हो  सकता  है  कि

 में  प्रकाशित  होगा  जो  सभी  राज्यों  के  पास

 भेजा  जाता  है  ।  कर ू|

 इस
 अ्राघार  पर  सम्पूर्ण  विधेयक  का  में  विरोध
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 श्री  एम०  एच
 ०

 रहमान  गौर  के  साथ  सोची  कि  वहां  जिस  किस्म

 :  चेयरमैन  श्री  का  पब्लिक  ट्रस्ट  एक्ट  बनाया  गया  है  वह

 मोहनलाल  जी  ने  अपनी  जो  राय  इस  हरारे  इस  मक्सद  के  खिलाफ  जाता  है  जिस  के  लिये

 में  दी  है  में  समझता  हूं  कि  जब  यह  बिल  हम  ने  यह  विल  ta  किया  है  ।  इसी  लिये

 ट्री  था  उस  वक्त  भी  यही  बहस  wit  थी  वहां  क  मुसलमानों  ने  ,  जेनी  भाईयों  पारसियों

 शर  जहां  तक  मुझे  याद  मौलाना  आजाद  भी  ने  इस  की  मुखालफत  की  ।  कौर

 ने  कौर  में  ने  इस  बात
 को

 साफ  कर  दिया  इस  की  बिना  पर  इस  को  उन  लोगों  पर

 लागू  नहीं  किया  गया  ।  तो  एक  ऐसे  ट्रस्ट  को था  कि  जहां  तक  चेरिटेबल  ट्रस्ट  का  ताल्लुक

 है  गवर्नमेंट  खुद  भी  अपनी  जगह  सोच  रही  जिस  को  खुद  वहां  की  मुख्तलिफ  कम्यूनिटीज

 के  आदमी  अनाज  कर  रहे  उस  को  हम है  कि  ऐसा  कामन  ला  बनायें  जिस  में  सब
 ~

 मजहब  के  जो  औकाफ  हं  उन  का  एक  मुश्तरक  ज्यों  का  त्यों  रहने  दें  at  इस  बिल  को

 बोर्ड
 की

 हैसियत  से  मुशतरका  इन्तजाम  बम्बई पर  शायद  न  करें  तो  इस  से  तो  बहतर

 हो  are  हर  फिरका  को  अपने  श्रौकाफ  के  है  fe  यह  वक्फ  बिल  बनाया  ही  न  जामे  ।

 जुदा  जुदा  सब  कमेटियां  या  सैक्शन  यह  बातें  साफ  सामने  चुकी  थीं  इसलिये

 बना  दिये  जायें  ate  वहीं  प्लग  अलग  स्टेटों  में  जहां  तक  समझता  हूं  कि  मोहनलाल

 में  तनलीम  किये  जायें  ।  लेकिन  हम  यह  चाहते  जी  को  यह  मुनासिब  नहीं  था  कि  वह  इस

 थे  कि  हमारी  पार्लियामेंट  कम  कम  इस  जिल  की  मुखालफ़त  करें  क्योंकि  सच्ची  प्रौढ़

 वक्त  से  पहले  हमें  इतनी  मदद  दे  कि  लाखों  हकीकी  बात॑  तो  यह  है  कि  हाऊस  ने  इन

 तमाम  बातों  को  सोच  कर  ही  इस  बिल  को करोड़ों  के  वक्फ

 दीनी  ak  मजबी  मदरसों  त्ौोर  बेवाओं  और  लाने  का  मौक़ा  दिया  ।  श्री  टंडन  जी  ने  यह

 बच्चों  के  स्कालरदिप्स  के  लिये  हूं  उन  में  भी  कहा  था  कि  झ्र गर  कोई  कानून  मुसलमानों

 मुतवल्ली  जिस  किस्म  की  हरकतें  कर  रहे  के  नाम  से  arse  कि  यह  मुस्लिम  वक्फ़

 हैं  उन  से  हम  उन  को  महफूज  कर  दें  ।  इस  है  तो  यह  ऐसी  चीज  नहीं  है  कि  जो  सेक्यूलेरिज्म

 वजह  से  यह  बात  कही  गई
 थी

 कि  ऐसा  के  खिलाफ  हो  बल्कि  ऐसी  चीज़  यह  है  कि

 वक्फ  एक्ट  बन  जाये  झर  कानून  की  शवल  जिस  की  बुनियाद  अच्छी  बातों  पर  है  तौर

 इख्तियार  कर  लें  जिस  से  हम  इस  बारे  में  इस  से  fat  मुत्तवल्लियों  की  ज्यादतियों  को

 मदद ले  सकें  ।  इस  वक्त  से  पहले  ऐसा  रोकना  ही  मकसूद  है
 ।

 इस  में  कोई
 भी

 एक  एक्ट  बन  जाना  हमारे  लिये  मुफीद  सेक्यूलेरिज्म  के  खिलाफ,बात  नहीं है
 ।  ्ल्बत्ता

 पड़गा  ।  उन  लोगों  के  लिये  जो  एक  पार्ट  चार  उत्तर  बिहार

 श्र  वैस्ट  बंगाल  को  इसलिये  इस  रिपोर्ट
 हैं  एक  हिस्सा  है  झपने  अ्रपने  वतन

 ~
 में  बसने  वालों  अगर  मोहनलाल  जी  में  मुस्तफा  किया  कि  इन  चारों  स्टेटों

 में

 बम्बई  चेरिटेबल  ट्रस्ट  को  ate  समझते  मुस्लिम  वक्फ  एक्ट  इसी  मक्सद  को  पूरा

 हैं  तो  श्राप  कामन  चैरिटेबल  ट्रस्ट  के  नाम  करेने  के  लिये  बनाया  गया  जिस  मक्सद  के

 से  जब  राज  कानून  बनायेंगे  उस  वक्त  मुस्लिम  लिये
 पार्लियामेंट

 में  यह  बिल  पेश  किया  लगा

 नुक्ता
 नजर  से  जो  जरूरियात  होंगी  उन  को  है  र  इसीलिये  मंजूर  किया  कि  वहां  मुस्लिम

 हम  इस  वक्त  पेश  करेंगे  ।  बम्बई  को  इस  वक्फ  एक्ट  बने  हुए  हैं  शर  इन  चारों
 जगहों

 फिर कानून  में  इसलिये  नहीं  रखा  गया  कि  कमेटी ५
 पर  वह  मक्सद  पूरा  हो  रहा  है  ।

 में  श्र  मोहनलाल जी  के  शभ्रलावा  सभी  ने  हमारे  ला  मिनिस्टर  साहब  ने  तवज्जोह

 मुत्तफ़िक़  हो  कर  यह  बात  सोची  कौर  वहुत  दिलाई  थी  कि  पार्लियामेंट के  लिये  यह  सुरत



 रैहेरेरे  मुस्लिम  वक्फ़  विधेयक  १२  १९५४  मुस्लिम  विधेयक  १३३

 एम०  एच०

 हाल  मुनासिब  नहीं  है  कि  वह  इस  को  किसी  पश्चिमी  बंगाल  आदि  चार  राज्यों  को

 के  ऊपर  फोर्स  करे  ।  इसलिये  चार  जगहों  इस  आधार  पर  वक्त  कर  दिया  है  कि  उनके

 को  मुस्तफा  कर  दिया  जाये  प्लोर  बाकी  पर  बम्बई यहां  वक्फ़  अधिनियम  लागू है  ।

 लागू  किया  जाये  ।  में  समझता  हूं  कि  जिस  को  क्यों  नहीं  मुक्त  किया  गया  ?  प्रवर

 मक्सद  के  लिये  यह  पेश  किया  गया  उस  को  समिति  नें  ५  निर्णय  में  कहा  हैं

 देखते  हुए  सिलेक्ट  कमेटी  ने  बहुत  सूझ  बूझ  ५ वक्फ़  से  सम्बन्धित  इस  प्रकार  का  कोई

 के  पूरी  समझ  के  पूरे  गौर
 व  विशेष  विधान  बम्बई  में  नहीं  बम्बई

 फिकर  के  साथ  जिस  तरह  की  रिपोर्ट  पेश  की  लोक  भ्र धि नियम  wExXo  वकीलों

 है  वह  बहतर है  ।  वहू  एक  बहतरीन  मक्सद
 की  विशेष  सदस्यों का  उचित  रूप  से

 पाया  करती है  |  जिस  मकसद  के  लिये  हम  समाधान  नहीं  करता  ।''  मं  नहीं  समझ

 मजहबी  धर्म  की  चीजों  के  लिये  aH  सका  कि  प्रवर  समिति ने  किस  प्रकार  ऐसा

 चाहते  हें  वह  सब  इस  में  a  जाता  है  ।  इसलिये  निर्णय  किया  ।  बम्बई  सरकार  ने  स्पष्ट

 में  हाऊस  में  गुजारिश  करूंगा  कि  वह  इस
 रूप  से  यह  प्रकट  कर  दिया  है  कि  हमारे  यहां

 को
 मंजूर  करे  हमारे  इन  बहतरीन  इस  प्रकार  का  एक  अधिनियम  हैं  ।  यह

 कामों  के  लिये  मदद  करे  कि  जिन  को  हम  एक  समवर्ती  विषय  हूं  ।  चूंकि  बम्बई  लोक

 समझते  हें  कि  वह  ज्यादा  से  ज्यादा  मुफीद  न्यास
 अधिनियम

 के  अधीन  वहां  के  zany

 ह  का  प्रबन्ध  होता  हैं  उनको  कठिनाई  है

 यह  बात  में  ने  अराज  तक  नहीं  सुनी  शौर  न

 श्री  पाटनकर  :  जहां  तक  प्रवर  समिति  ने  ही  ७ अपन  प्रतिवेदन  में  इसके

 बम्बई  राज्य  और  इस  विधेयक  का  सम्बंध  बारे  में  कुछ  कहा  हैं  ।  यह  अ्रधिनियम

 है  में  कहना  चाहता  हूं  कि  विधेयक  न्यास  के  उद्देश्यों  में  किसी  प्रकार  भी  कोई

 में  कुछ  भूल  है  ।  हस्तक्षेप  नहीं  करता  |  मेरे  विचार

 न्यास  अधिनियम  चाल  है  |  यह  अधिनियम  में  यह  भ्रधितियम  बम्बई  के  लिए  श्रावस्ती

 किसी  जाति  विशेष  पर  नहीं  अपितु  मुस्लिम  नहीं  है  ।  एक  बात  प्रौढ़  स्पष्ट  कर  देना

 पारसी  इरादी  सभी  जातियों  चाहता  कि  यदि  बम्बई  में  लोक  न्यास

 पर  समान  रूप  से  लागू  होता  है  ।  श्राप  अधिनियम  नहीं  होता  तो  इस  वर्तमान  स्थिति

 क्या  करते  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  यह  अधिनियम  में  इस  वक्फ़  भ्र धि नियम के  पारित  किये

 कोई  हस्तक्षेप  नहीं  करता  |  यह  अधिनियम  जानें  का  में  ने  विरोध  न  किया  होता  क्योंकि

 वक्फ़  का तो  बकफ़  पर  लागू  होता  है  |
 हम  यह  चाहते  हैं  कि  सम्पूर्ण  देश  में  वक्फ़  के

 उद्देश्य क्या  है  भ्र ौर  क्या  इसके  बारे  मामले  में  एक  समान  विधान  होना  चाहिए  ।

 में  यह  अधिनियम कोई  हस्तक्षेप  नहीं  करता  भर  चूंकि  बम्बई  में  लोक  न्यास  अ्रधिनियम

 इसके  अधीन  तो  यह  व्यवस्था  की  गई  है  लागू है  बम्बई को  इस  विधेयक  के

 कि  सभी  लोक  धर्माध  न्यास  sa  बात  को  क्षेत्राधिकार से  बरी  कर  देना  चाहिए

 स्पष्ट  करने  के  लिए  कि  धन  को  उचित  रूप
 बम्बई  में

 न
 केवल  मुस्लिम  वक्फ़  ही  अपितु

 में  व्यय  किया  जाता  है  भ्रपने  लेखा  प्रस्तुत  जैन  कौर  पारसी  न्यास
 भी

 एक  समान  व्यवहार

 करेंगे  ।  बम्बई  में  यह  विधान  लागू  है  ।  विधान  द्वारा  शासित  होते  हैं  ।  संवैधानिक

 मुझे  श्राइचये  है  कि  प्रवर  समिति  ने  बिहार  दृष्टिकोण  का  भी  ध्यान  रखना  चाहिए  )
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 बम्बई  को  मुक्त  न  करके  जहां  तक  वक्फ़  ९  ह  हमें  विचार  नहीं  करना  चाहिए  |

 का  सम्बन्ध  है  इस  विधान  को  पारित  करने

 का  श्रभिप्नाय  wa  यह  होगा  कि  बम्बई  में  ये
 पंडित  के०  ato  फार्मा

 बकफ़  बम्बई  सार्वजनिक  न्यास  अधिनियम

 द्वारा  प्रशासित  न  होकर  इस  नये  अधिनियम  :
 ”

 विधान  की  एकरूपता होनी

 चाहियेਂ  मेरा  भी  यहीं  दृष्टिकोण  है  ।  प्रवर
 जो  कि  पारित  प्रशासित  होंगे  ।

 समिति  की  बैठक  में  इस  बारे  में  में  ने  काफ़ी
 यह  बात  अच्छी  नहीं  है  ।  संभव  है  कि  सम्पूर्ण

 चर्चा at  थी  ।  किन्तु  यह  निश्चित gor भारत  में  सभी  feat  तथा

 था  कि  जिन  राज्यों  में  मुस्लिम
 ईसाई  इरादी  के  लिए  कुछ  समय

 तक
 के  लिए

 वक़्फ़  से  सम्बन्धित  विधान  हैं  उन  राज्यों  में
 एक  समान  विधान  न  रहे  ।  उस  अन्तिम

 यह  श्रधघिनियम  क्रियान्वित  नहीं  करना  चाहिए

 ध्येय  तक  पहुंचने  में  कुछ  समय  लगे  ।  किन्तु

 इस  अधिनियम  का  परिणाम  क्या  होगा  ?
 अत  :  उत्तर  प्रदेश  पश्चिमी  बंगाल  तथा  बिहार

 को  मुक्त  कर  दिया  गया  क्योंकि  उनके  यहां
 मुस्लिम  वक्फ़  इससे  हो  जायेंगे  ।

 बम्बई में  ऐसा
 कल  को  पारसी  जेन  भी  कहेंगे  कि  हमें

 अपने  अधिनियम  हैं  |

 कोई  अधिनियम  नहीं  है  जो  केवल  मुस्लिम
 भी  अलग  किया  जाये  ।  हम  इस  बात  को

 अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  सभी  लोग  भारत
 aaa  के  विषय  में  हो  ।  जो  विधि  वह

 एच्छिक  है  ie  वहां  के  मुसलमानों  ने
 को  सम्पूर्ण  रूप  से  नहीं  अपितु  छोटे  छोटे

 खंडों  में  देखते  हैं  ।  यहीं  हमारी  शिकायतें  है  कि  लोक  न्यास  अधिनियम  उन  पर  लागू

 है  ।  इस  अधिनियम  को  शेष  समस्त  भारतवर्ष  मुझे  ज्ञात  ea  है  कि  उस  अधिनियम

 ~
 में  चालू  करें  इससे  मुझे  कोई  शिकायत  नहीं  |  में  एक  धारा  है  जिससे  वह  ऐच्छिक

 बन
 जाता

 में
 तो

 यही  कहूंगा  कि  सम्पूर्ण  भारतवर्ष  है  |

 के  लिए  कोई  ऐसा  विधान  होना  चाहिएं

 जैसा
 कि

 were  में  है
 ।  श्री  पाटनकर  :  उसी  धारा  को  पिछली

 बार  में  ने  यहां  पढ़ा  था  उससे  स्पष्ट  हो

 सभी  सदस्यों  को  मेँ  इस  वात  की
 है  कि  वह  विनियम  ऐच्छिक  नहीं  है  ।

 राज

 भी  वह  अधिनियम  बम्बई  के  सब  नागरिकों

 चेतावनी  देता  हुं  कि  यदि  केवल  इसी  विचार

 से  कि  सम्पूर्ण-भारत  के  मुसलमानों  के  लिए
 पर  लाग है

 un  वक्फ़  विधेयक  हो  तो  उस  स्थिति  में

 बम्बई  में  चालू  उपबन्धों  में  हस्तक्षेप  करने  पंडित  के ०  सी०  शर्मा  :  उस  अधिनियम

 क़े  फलस्वरूप  होने  वाले  परिणामों  को  वे  को  इस  प्रवर  समिति  के  समक्ष पढ़ा  गया

 गम्भीरता  से  सोचें  ।  प्रस्तावक  महोदय  था  ait  यह  तैकिया  गया  कि  यह  नया

 अधिनियम  अच्छी  ।  क्यों  कि से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  बम्बई  के  विषय  रहेंगा

 में  अपवाद  बनायें  |  यदि  यह  संभव  है  तो  इसके  उपबन्ध  भी  लगभग  उस  सरीखे  हें  ।

 फिर  मुझे  इस  विधेयक  के  बारे  में  कोई  ara  अत  :  इस  स्थिति में  निवेदन करता  हूं  कि

 यह  विधेयक  पारित  किया  जाय  ;  त्र
 नहीं  है

 ।
 जब  विधेयक  पर  विचार  हो  रहा

 था  तब  भी  में  ने  यह  प्रश्न  उठाया  था
 कोरी नाय  जब  तक  सभी  sare  सम्पत्तियों पर  लागू

 भावनाओं  और  विचारों  के  आह्वान  पर  किये  जानें  वाला  एकरूप  विधान  नहीं  बन
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 विधेयक

 के०  सी०
 बने  तब  तक  रक्खो  का  प्रयास  उसीਂ  प्रकार

 जाता तब  तक  हमें  प्रतीक्षा करनी  चाहिए  ।
 हो  जिस  प्रकार  कि  जब  तक  होता  रहा  है

 प्रशासन  कार्य  करने  के  लिए  या  तो

 श्री  काज़मी  :  श्री  पाटनकर  ने  जिन
 कोई  प्रबन्ध  बोर्ड  या  न्यास  हो  जिसके  सदस्य

 बातों  का  वर्णन  किया  है  वे  बातें  प्रवर  समिति  के
 या  तो  सरकार द्वारा  नाम-निर्देशित  हो

 समक्ष भी  रखी  गईं  थी  ।  यह  नहीं  कहा  अथवा  निर्वाचित  ।  न्यासों  का  प्रबन्ध  करने
 जा  सकता  fe  इस  दृष्टिकोण  पर  विच।र

 के  लिए  कुछ  मनुष्यों  की  एक  समिति  होनी

 नहीं  किया  गया  ।  में  भी  पूर्णतया  इस  पक्ष  चाहिए  aire  सम्पूर्ण  ग्रन्थकार एकਂ  व्यक्ति  को

 में  हूं  कि  समस्त  देश  के  लिए  एक  समान
 नहीं  दिये  जाने  चाहिए  जैसे  fe  बम्बई

 विधान हो  ।  बम्बई  अ्रधिनिथम के  बारे  में  प्रीमियम  के  श्रतुसार  पूर्ते-प्रायुक्त  को

 आ्रापका  ध्यान  करते  हुए  एक  बात  दिये गये  हैं  ।

 कहना  चाहता  हूं  कि  उसके  शभ्रनुसार  एक
 सभापति  महोदय :  प्रश्न  यह  है

 :
 व्यक्ति  को  ही  सभी  अधिकार  दिये  गये  हैं  ।

 यह  एकਂ  विचारणीय  विषय  है  जिसके  बारे  संशोधित  रूप  में

 में  सदन  को  न  केवल  अराज  ही  अपितु उस  पारित  किया  जाय  पप्

 दिन  भी  जब  कि  सभी  जातियों  के  लिए  एक  प

 सामान्य  विधान  के  बारे  में  चर्चा  करनी  प्रस्ताव  स्वीकृत  gar |

 उस  दिन  विचार करना  पड़ेगा  |

 व्यक्तिगत  रूप  में  में  इस  पक्ष  में  नहीं  हूं  कि

 एक  ही  व्यक्ति  को  सम्पूर्ण  अधिकार  देकर  कार्य
 दंड  प्रक्रिया  संहिता

 विधेयक चलाने  के  लिए  उसे  नाम-निर्देशित किया  जाय  ।

 बम्बई  अधिनियम  के  भ्रनुसार  सम्पूर्ण  प्राधिकार  २६६,  २६७  शादी  का  निरसन

 पूर्ति-प्रयुक्त  को  दिये  गये  हैं  ।  सरकार
 तथा  धारा  २७२,  R94  रस्में में  संशोधन  :

 आयुक्त  तथा  पूर्व-उप  आयुक्त  नियुक्त  करती

 है  उन्हीं को  सम्पूर्ण  अधिकार होते  हें  कौर  गह-काय॑  तथा  राज्य  मंत्री  (  डा
 ०

 काटजू  /

 यदि  उन्हें  सहायता  झ्रावस्यकता पड़ती  इससे  पूर्वे  कि  माननीय  मित्र  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 है  तो  वे  रख  सकते  हैं  ।  जब  करें  में  एक  वक्तव्य  देना  चाहता हूं  जिससे

 सभी  व्यक्ति  असेसर  बनाने  की  प्रथा  के  संभवत  सदन  को  कुछ  सहायता  मिल  सके
 ।

 विरुद्ध  हूं  बम्बई  अधिनियम में  उसकी

 व्यवस्था  की  गई  है  ।  भ्रम  :  में  यह  नहीं  समझ
 सभापति  महोदय  :

 में  चाहता हूं  कि

 प्रस्ताव  औपचारिक रूप  से  सदन  में  प्रस्तुत सका  कि  क्या  इसे  आ्रादर्श  अ्रधिनियम  भी

 कहा  जा  सकता  है
 ?

 सभी  लोगों
 हो  जाय  ।  केवल  उसके  बाद  माननीय  मंत्री

 के  वक्तव्य  देने  का  उठता  है  ।
 मुसलमानों  ने-इसका  विरोध  किया

 था  |  मुझे  भ्रच्छी  तरह  याद  है  कि  बम्बई  श्री  एस०  वी०  राम स्वामी

 के  गृह  मंत्री  अ्रभ्यावेदन  के  बाद  अभ्यावेदन  में  प्रस्ताव  करता  हुं  :

 किये गये  थे  किਂ  मुसलमानों  तथा  पारसियों

 पर  इसे  लागू  नहीं  करना  चाहिए  ।  मत  प्रक्रिया  ecas
 ~

 मेरा  निवेदन  है  कि  जब  तक  सामान्य  विधान  में  अग्रेतर  संशोधन करने  वाले
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 विधेयक  को  पंडित  ठाकुर  दास  कौर उसे  संयुक्त  प्रवर  समिति  सौंपने  का

 श्री  हरी  विनायक  प्रस्ताव  रखूंगा  ।

 श्री श्री  कोठे  उक्त  विधेयक  में  अफसरों  तथा  जूरी
 श्री  नेमीचंद  कार्ली

 की  सहायता  से  मुकंद  के  विषय  में  भी  कुछ
 श्री  मुकुंद  लाल

 उपबन्ध  हें  ।  अफसरों  के  विषय  में  लोकमत

 श्री  एम०  श्री
 सर्वसम्मत है  कि  उनसे  कुछ  भी  प्रयोजन

 इधर  प्रसाद  श्री  एन०  सिद्ध  नहीं  होता  ।  सरकारी  विधेयक  में  यह
 श्री  कार  श्री  शंकर

 उपबन्ध है  कि  mea की  सहायता से
 विचार  श्री  कमल  कुमार  दमा  करने  की  प्रथा  समाप्त  कर  दी  जायें  |

 बसु  ,  सरदार  हुक्म  श्री  के ०
 जूरी  के  विषय  में  जनता  में  मतभेद  है

 एम ०
 वल्लाह  रा  डा०  लका

 हमने  कोई  परिवर्तन  न  करके  यह  राज्यों  पर

 श्री  सी०  सी०
 छोड़  दिया  है  कि  वे  जूरी  प्रथा को  रखते

 तथा  प्रस्तावक की  एक  प्रवर  समिति
 हें  या  नहीं  ।  wa  मेरे  विचार  में  दंड  प्रक्रिया

 को  सौंपा  जाय  कौर  इसे  ant
 संहिता  )  विधेयक  को  संयुक्त

 सत्र  के  प्रथम  सप्ताह  के  अन्तिम
 प्रवर  समिति  को  सौंपा  का  यह  सरकारी

 दिन  तक  अपना  प्रतिवेदन प्रस्तुत  प्रस्ताव  अप्रेल  में  प्रस्तुत  होगा  कौर  मेरे

 करने  का  wader  दिया  जाय  0.0  नीय  मित्र  अपने  विधेयक  को  उस  विधेयक

 से  जोड़ना  चाहें  तो  दो  तरीक़े  हो  सकते  हैं सभापति  महोदय
 :

 में  समझता हूं  कि

 यदि  इसे  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  कर  दिया  या  तो  मेरे  माननीय  मित्र  यह  कह  दें  कि  उनका

 जाय  तो  यह  अच्छा  रहेगा  ।  पहिले  माननीय  प्रयोजन  सिद्ध  हो  जाता  है  वे  अरपना

 मंत्री  जी  अपना  वक्तव्य  दें  कौर  बाद  में  विधेयक  वापिस  ले  लेंगे  बड़े  विधेयक
 ~

 नीय  सदस्य  अपना  भाषण  गर्त  इस  प्रकार  को  संयुक्त  प्रवर  समिति के  भास  जाने  देंगे

 सदन  का  अधिक  समय  नहीं  लगेंगी  |  अथवा  यदि  वे  चाहें  तो  दोनों  विधेयक  एक

 ही  संयुक्त  प्रवर  समिति  को  सौंपे  जा  सकते
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  ह्य

 |

 श्री  डी०  सी  शर्मा  यही  एकमात्र
 हैं  ताकि  एक  ही  विषय  पर  दो  प्रवर  समितियों

 में  मतभेद  की  गुंजाइश  न  रहे  ।  मत  में  रन
 समिति  है  जिसमें  कोई  महिला  सदस्य  नहीं
 श
 ट  |  |  माननीय  faa  प्रस्तावक  महोदय  को  सुझाव

 देता हुं  कि  वे  से  कह  दें  कि  उनके  प्रस्ताव
 डा०  मेरे  माननीय

 को  स्थगित  रखा  कौर  में  बचन  देता
 इस  प्रस्ताव  के  प्रस्तावक  ने  इस  श्रवन  पर

 हूं  कि  जब  सरकारी  विधेयक  को  संयुक्त
 भारी  परिश्रम  किया  है  fe  अ्रसेसर  होने

 प्रवर  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव

 चाहियें  या  नहीं  ak  जूरी  के  अस्तित्व  के
 तब  उनके  प्रस्ताव  को  भी  सरकारी  प्रस्ताव

 अधिक  विवादास्पद  प्रश्न  पर  भी  ।  इस  विषय  के  साथ  जोड़  दिया  जायेगा  जिससे  कि  दोनों
 में  भ्रमित  के  महीने  में  भी  पुरा  वाद-विवाद

 शर  सरकार  ने  दंड  प्रक्रिया
 विधेयक  हाथ  ही  निबटा  दिये  जायें  ।  इससे

 gar  था
 सदन  का  समय  भी  बच  जायेगा  |

 संहिता  में  आमूल  परिवर्तन  करने  के  लिये

 एक  विधेयक  का  मसौदा  प्रकाशित  किया  ait  एस०  वी ं०  राम स्वामी  :  में  माननीय

 कुछ  ही  दिनों  में  मासान्त से  पुर्व  मंत्री  के  इस  सुझाव  को  मानता हूं  कि  इस

 विधेयक  को  भी  Oy  be  a  हਂ  दे रना  री  विधेयक  के  साथ उस  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करूंगा

 0-६9
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 एस०  वी०

 ही  संयुक्त  प्रवर
 समिति  को  सौंप  दिया

 हित  नहीं  होता  है  ।  कभी  कभी  गुस्से  में  था
 जाये  ।

 कुछ  कारणों  से  कोई  व्यक्ति  धारा  ३०२

 एक  बात  यह  है  कि  शभ्रसेसर  प्रणाली  का  अपराध कर  बैठता  है  :

 को  समाप्त  करने  के  विषय  में  तो  मतैक्य
 जब  कोई  ब्यक्ति  किसी  को  मार  दे

 पर  जूरी  प्रणाली  को  समाप्त  करने  के  पक्ष
 तो  मारने  वाला  व्यक्ति  चाहे  बरच्छा  हो

 में
 भी  ८०

 प्रतिशत  मत  प्रत्येक  ।  मत  इस

 पर  माननीय  सदस्यों  को  अपना  मत  व्यक्त
 मरने  वाला  व्यक्ति  बुरा हो  «फिर  भी  मारने

 वालें  को  मृत्यु  दंड  तो  मिलेगा  क्योंकि

 करने  का  अवसर  दिया  जाये  |
 उसे  विधि  को  झपने  हाथ  में  जैन का  अधिकार

 सदन
 नदी  अनुमति से  विधेयक  पर  नहीं  at!  इस  विषय  में  कोई  कठिनाई

 अग्रेतर  विचार  स्थगित  रखा  गया  1  नहीं  हो  सकती  ।  किन्तु  व्यावहारिक  रूप

 a LS  SG  a  में  हम  देखते  हूं  कि  यदि  एक  ही  परिवार  के

 कुछ  सदस्य  आपस  में  लड़  पड़े  श्र  किसी  एक
 भारतीय  दं  संहिता  पक्ष  का  कोई  व्यक्ति  मारा  जाये  तो  वे  चाहे

 विधेयक  परस्पर  सम्बन्धी  ही  क्यों  न  दूसरे  पक्ष

 ३०२  संशोधन
 के  सभी  व्यक्तियों  जो  कि  घटनास्थल

 पर  उपस्थित  हों  चाहे  उन्होंने  उस  घटना
 श्री  काजमी

 में  कोई  क्षत्रिय  भाग  न  लिया  मृत्युदंड
 उत्तर  व  ज़िला  फैजाबाद--दक्षिण-पद्चिम  )  :

 मिल  सकता  है  ।  परन्तु  सामान्यतया  उन्हें
 में  प्रस्ताव

 मृत्यु  दंड  नहीं  दिया  जाता  ate  ऐसी  अवस्था

 TS  नितिन  दंड  संहिता  में  केवल  श्राजीवन  कारावास  का  ही

 भ्रग्ने तर  संशोधन  करने  विकल्प  रह  जाता है  ।  में  यह  नहीं  कहता

 वाले  विधेयक  पर  १४५  १९४४  कि  उचित  मामलों  में  भी  आजीवन

 तक  राय  जानने  के  लिये  इसे
 प

 वास  का  दंड  नहीं  देना  चाहिये--यह  अवद्य

 चालित  किया  जाये  |  दिया  जाना  न् चाहियं-कि ग्  सेरा  यह

 पहिले  एक  बार  जब  मेंने  इस  विधेयक  प्राय  है  कि  यदि  आजीवन  कारावास  के  दंड

 को  प्रवर  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव  रखा  से  सारे  परिवार  के  समाप्त हो  जाने का  भय

 था  तब  सरकार  ने  मुझे  अआइवासत  दिया  था  हो  तो  दंड  की  सात्रा  निर्धारित  करने  की  शक्ति

 मेरा
 कि  यदि  में  इसे  परिचालित  करने  का  प्रस्ताव

 न्यायालयों  को  मिल  जानी  चाहिये  |

 यह  कहना  है  कि  कारावासਂ
 रखूं  तो  सरकार  इसे  स्वीकार  कर  लेगी  ।

 इन  दादों  के  स्थान  पर  वर्ष  के

 धारा  ३०२  में  केवल  दो  ही  वैकल्पिक  वास  का  ै द्ड  ये  wer  रख  देने  चाहियें  ।

 दंडों का  उपबन्ध  है  एक  तो  मृत्यु दंड  का
 माननीय  गृह  मंत्री  ने  पहले  एक  बार

 कौर  दूसरा  आजीवन  काले  पानी  का  ।  कुछ  कहा  था  कि  कुछ  राज्यों  में  यह  अ्रवधि  २०

 मामले ऐसे  ही  हो  सकते  हें  जिनमें  घारा  eve  वर्ष  की  है-इस  से  भ्रमित  भी  हो  सकती

 या  घारा  ३४  के  कारण  बहत  से  लोग  फंस  मूझे  इस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  है  १४
 ~

 जाये ं।  धारा  ३०२  म॑  घारा  Bey  तथा  की  बजाय  २०  वर्ष  रख  दें  ।  जव  श्राप

 PACTS  के  समान  नैतिक  पतन  का  प्रश्न  सल्ल  अवधि  निश्चित  कर  देंगे  तो  न्यायालय  उचित
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 विधेयक  जांच  समिति  का  प्रतिवेदन

 मामलों  में  दंड  को  घटा  सकेगा  ।  प्रेम  संरक्षण  दिया  गया  अतः  यह  संविधान

 मान  ate  निकोबार  के  भारत  का  एक  अंग  के  विरुद्ध  या  विधान-मंडल  शक्ति

 बन  जानें  के  कारण  दंडित  व्यक्तियों  को  से  बाहर  नहीं  है  ।  किन्त ुमें  यह  कहना

 जीवन  कारावास  का  दंड  भुगतने  के  लिये  चाहता कि  व्यभिचार  को  दंड  संहिता  में

 हीं  रखना  व्यवहार-विधि कहीं  भेजने  का  प्रश्न  भी  नहीं  रहता  में

 यह  चाहता  हुं  कि  न्यायालय  झ्राजीवन  का  विषय  समझना  चाहिये  |

 वास  का  दंड  देने  की  अपेक्षा  कुछ  निश्चित  मेरे  विचार  में सभापति  महोदय
 yay  के  लिये  दंड  दे  सकें  ।  आजीवन  माननीय  सदस्य  को  कुछ  कौर  समय  लगेगा  ?

 ara  की  अवधि  को  निश्चित  करने  का  काम
 श्री  वेंकटरमन  :

 ot  हा || कार्यपालिका  पर  नहीं  छोड़ना
 सभापति  महोदय  तो  इस  विधायक

 कि  कई  बार  लोग  उस  दंड  में  बहुत  कमी

 करवा  लेते  हैं  ।  न्यायालयों  को  ही  उचित
 पर  चर्चा  गेर-सरकारी  विधेयकों  के  सम्बन्ध

 में  चर्चा  के  लिये  निश्चित  wae  दिति  पर
 दंड  देने  की  दलित  दे  देनी  आजीवन

 कारावास  के  दंड  के  सम्बन्ध  में  उन  पर  किसी
 स्थगित की  जाती  है  ॥

 प्रकार  का  कोई  बन्धन  नहीं  लगाना  चाहिये  ।

 इंसी  कारण  मेंने  यह  विधेयक  पुरःस्थापित  औद्योगिक  वित्त  निगम  जांच

 चिया  है  समिति  का  प्रतिवेदन--जारी

 औद्योगिक  वित्त प्रस्ताव  प्रस्तुत  सभापति  महोदय

 gut  निगम  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध

 में  डा०  लंका  ने
 ४  १९५४ श्री  वेक टार मन  )  मुझे

 a
 इस  विधेयक  से  बड़ी  निराशा  हुई है  ।  में

 को  जो  चर्चा  उठाई  थी  अब  हम  उसी को
 लेंगे  ।

 किसी  भी  संविधि  के  mia  मृत्यु  दंड  देने

 के  बिल्कुल  विरुद्ध हूं
 ।  यदि  हमें  ८०  ६०

 श्री  das  :  कल

 ay  पुरानी  देश  की  दंड  विधि  में  कोई
 के  भाषणों  को  सुन  कर  मुझे  देश  के  औद्योगिक

 विकास के  भविष्य  के  सम्बन्ध में  बड़ी वर्तन  करना  है  तो  इस  पर  विचार  करने

 के  लिये  gear  से  एक  आयोग  निराशा हुई  है  ।  मेरी  सम्मति में  प्रौद्योगिक

 वित्त  निगम  ने  काफी  sea  कार्य  किया है  ।
 बनाना  चाहिये  जो  इसे  mers  समय  के

 अनुसार  बना  सके  |  इस  प्रकार  इक्के-दुबके
 किन्तु  कुछ  सदस्यों  के  शिकायत  करने  पर

 इस  के  संस्बन्ध  में  एक  जांच  समिति  नियुक्त कोई  परिवर्तन  नहीं  करने  चाहियें  |

 की गई  थी  ।  wa  हमें  उस  समिति  के

 उदाहरण  के  लिये  व्यभिचार  के  लिये  वेदन  पर  निष्पक्ष  रूप  से  विचार  करना  चाहिये

 दिये  जाने  वाले  दंड  को  ही  लीजिये  ।  कल
 मुझे  खेद  है  कि  वाद  विवाद  में  भाग  लेने  वाले

 माननीय  मित्रों  ने  न  तो  समिति के ही  एक  सज्जन  नें  तो  यहां  तक  कह  डाला

 था  कि  व्यभिचार  सम्बन्धी  धारा  संविधान  वेदन
 को  ही  ध्यान  से  पढ़ा  है  प्रौढ़

 न
 बोर्ड

 के  विरुद्ध  है  क्योंकि  संविधान  के  अ्रनुच्छेद  की  सम्मति का  ही  चादर  किया ।  में  विशेष

 १४  के  श्रन्तगंत  विधि  के  समक्ष  सब  समान  रूप  पे अपने  माननीय  मित्र  डा०  लंका

 किन्तु  न्यायालयों का  यह  कहना  है  कि  सुन्दरम  का  ध्यान  समिति  की  निम्नलिखित

 संविधान  में  स्त्रियों  शर  बच्चों  को  की  दौर  दिलाना  चाहता  हूं  !
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 २०  पर  शिकायत  संख्या  2  के  ध्यान  में  रखना  पड़ता  है  ।  कभी  कभी  दो

 सम्बन्ध  में  समिति  ने  लिखा  है  :
 फर्मों  एक  ही  स्तर  पर  की  होते  हुये  भी  उनमें

 ऋण  सम्बन्धी  प्रार्थना  से  कोई  एक  दूसरी  से  भ्रच्छी  हो  सकती  है  ।

 पत्रों की  पड़ताल  से  यह  ज्ञात  नहीं  होता  ऋण  देने  के  पूर्वे  किसी  फर्मे  के  दूसरी  से  भ्रमणी

 होने  पर  भी  सोचना  पड़  जाता  है  ।  भरत कि  निगम में  पिछड़े  हुये  प्रदेशों में
 स्थापित

 इस  विषय  पर  भ्रांति  प्रकट  करना  उचित या  स्थापित  किये  जाने  वाले  उद्योगों  के

 विरुद्ध  कोई  पक्षपात  की  भावना  है  ।  नहीं  ।

 शिकायत  संख्या  दो  के  सम्बन्ध में  समिति  सबसे  बड़ा  आरोप  तो  निगम  पर  यह

 ने  लिखा  है  :  लगाया  गया  है  कि  ऋण  उन  लोगों

 सभा  नें  यह  स्वीकार  को  दिया  गया  है  जो  कम्पनियों  के  संचालक

 तथा  निगम  के  संचालक हैं  ।  इसमें  सन्देह किया  था  कि  केन्द्रीय निगम  को  अपना

 नहीं  कि  ऋण  के  लिये  शभ्रावेदन  पत्र
 कायें  केवल  बड़े  बड़े  उद्योगों  तक  ही  सीमित

 रखना  चाहिये  ak  छोटे  छोटे  उद्योगों के
 तर  बड़े-बड़े  व्यापारियों  तथा  उनके

 योगियों के  ही  थे  ।  निगम  बड़े-बड़े
 हितों  की  देखभाल राज्य  वित्त  निगम

 vs.  4.0
 करा  ।  खानों  को  ऋण  देना  स्वीकार नहीं

 सकता  था  क्योंकि  वास्तव  में  इसकीਂ  स्थापना
 ऐसा  उस  शिकायत के  उत्तर  में  कहा

 बड़े  उद्योगों  कों  सहायता  देने  के  लिये  ही  की
 गया  है  कि  निगम  ने  केवल  बड़े  उद्योगों  को

 ही  सहायता  दीਂ  है  ।  शिकायत  संख्या  ३  यह
 गई  है

 ।
 उन्हें  इस  पर  दिकायत करनें

 का  कोई  नहीं  है  ।  इसी  प्रकार की
 है  कि  निगम ने  उद्योगों के  विकेन्द्रीकरण  में

 ate oft  बहुत  सी  विरोधी बातें  इस  रिपोर्ट
 साहयता नहीं  की  है  ।  परन्तु  समिति  ने  इस

 विषय  में  यह  कहा  है  कि  यह  निगम  का  काम
 में  समिति  के  सामने  बहुत  सी  शिकायतें

 किन्तु  उनकी  जांच  करने  का  अवसर
 नहीं

 है  |  वह
 न

 तो  ats  को  देती  थी  कौर  न  बोर्ड  के
 mare  ४  में  एक  शिकायत  की

 संचालकों को  ही  |  में  यह  सोचता
 गई  है  कि  ऐसी  कम्पनी  को  ऋण  दिया  गया

 हूं  कि  यदि  इस  निगम  ने  बड़े  बड़े  उद्योगों
 है  जिसमें  प्रबन्ध  एजेन्सी  कम्पनी में  विशेष

 को  सहायता  दी  है  तो  उसने  ठीक  ही  किया

 रुचि  नहीं  रखती  है
 ।

 इसमें  प्रबन्ध  एजेंसी
 है  ।

 भले  ही  रुचि  न  रखती  हो  किन्तु  प्रबन्ध  एजेंसी

 के  यथोचित  रुचि  cad  हें  जिसका  एक  ares  यह  भी  लगाया  गया  है  कि

 उल्लेख  बोर्ड  के  प्रतिवेदन  के  प्रति  ४  पर  किया  चार  मामलों  में  ऋण  उन  व्यवसायिक

 गया  है
 ।

 परिच्छेद  अध्याय
 ७

 जो  ६  carat को  दिया  गया  &  जिनमें  बोर्ड  का

 होना  यह  शिकायत की  गई  है  कि  सभापति रुचि  रखता  था  अधिनियम में

 निगम  ने  ऋण  के  लिये  प्राप्त  आवेदन-पत्रों  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  थी  कि  का

 पर  एक  ही  सिद्धांत  लागू  नहीं  किया  है  ।
 पति  संचालक  निगम  से  ऋण  नहीं

 इसमें  एक  ही  सिद्धांत  लागू  नहीं  किया  जा  ले  सकता  है  |  इसके  अतिरिक्त इसकी

 सकता  क्योंकि यह  कोई  का
 मामला

 कारी  सरकार को  थी  ।  हम  ऐसे  ही  दो  नियम

 नहीं है  ।  इस  सम्बन्ध  में  तो  हरनेक  बातों  को  आर  बनाने  जा  रहे  हें  ।  यादे  लोग  वास्तव
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 में  झौद्योगीकरण के पक्ष में हैं के  पक्ष  में  हें  तो  उन्हें  इसका  इनको  स्वीकार  करना  निगम  के  उचित

 अ्रालोचना
 विरोध  नहीं  करवा  चाहिये ।  रूप  से  कार्य  करने  के  लिये  झा वस् यके  है  ।

 aaa  किसी  तथ्य  पर  आधारित  होनी  चाहिये

 केवल  करने  की  दृष्टि  से  ऋण  लेने  वाली  कम्पनियों के  ats  में

 चना  करना  अच्छा नहीं  होता  ।  हमारी  योजना  संचालकों  की  नियुक्ति  करने  के

 उस  गति  से  कार्य  नहीं  कर  रही  है  जिसका  को  सामान्य रूप  में  समझा  जाना  चाहिये
 ॥

 कारण  है  कर्मचारियों का  उत्तरदायित्व  न  इसका  सरकार  ने  उत्तर  यह  दिया  है  कि

 संभालना  |  इस  निगम  ने  ऋण  की  रानी  जहां  श्रावस्यकता समझती  है  इस  अधिकार

 १९४४  में  ३४२  करोड़  से  घटाकर  PEXR  का  उपयोग करती  है  ।  १०३  कम्पनियों

 में  से  केवल
 २३

 कम्पनियों  ने  निगम  के में  केवल  CR  करोड़  कर  दी  है  ।

 हमें  अपने  देश  के  सभी  लोगों  का  सहयोग  लगों  का  बोर्ड  में  नाम  निर्देश  किया

 प्राप्त  कर  बढ़ना  है  ।  है  ।  इन  संचालकों में  से  कोई  आठ  कम्पनियों

 श्री  चक  (
 का  प्रतिनिधित्व  करता  तो  कोई  केवल

 में  विरोधी  दल  के  माननीय  सदस्यों  द्वारा
 तीन का  ही  ।  मेरे  विचार  में  इस  सम्बन्ध

 में  कोई  वित्तीय  सीमा  निर्धारित  कर  दी

 की  गई  इस  निगम  के  प्रबन्ध  संचालक  की

 आलोचना  से  प्रारम्भ  करना  चाहता  हूं  ।.
 जानी  चाहिये  कि  यदि  किसी  कम्पनी को

 इस  निश्चित  राशि  से  अ्रधिक  ऋण  दिया
 यह  आलोचना सर्वथा  रहित  है  क्यों

 जायेंगी  तो  उसको  aa  बोर्ड  में  निगम  के
 कि  प्रबन्ध-संचालक  को  ये  भ्र धि कार  मिलने

 ही  चाहियें  ।  यदि  वह  af  संपन्न  नहीं

 प्रतिनिधि को  रखना  श्रावस्यक  होगा ॥

 इसमें  सरकार  को  कोई  भ्रांति  नहीं  होगी
 ॥

 होगा  तो  कार्य  सुचारु  रूप  से  नहीं  चल  सकता  |
 इस  सम्बन्ध  में  एक  समान  नीति  का  पालन

 इसका  भी  संचालक  न  लगाया
 होना  चाहिये शरर  एक  ऐसा  निगम

 जाकर  उस  व्यक्ति  पर  लगाना  चाहिये  जो
 बन  जाने  पर  सदैव  लागू  होता  रहेगा

 ।

 उसे  ये  अधिकार देता  है  ।  में  माननीय  सदस्य
 रिपोर्ट  से  यह  भी  ज्ञात  होता  है  कि  एक  कम्पनी

 से  कहूंगा  कि  क्या  वह  कोई  ऐसा  उदाहरण दे
 ने  नियमावली  बदल  दी  थी  श्र  निगम

 सकते  हें  जिसमें  संचालक  ने  ब्  अधिकार
 की  सम्मति  एक  दूसरी  कंपनी

 की

 से  बाहर कोई  काम  किया  हो  waar  कोई
 श्रास्तियां  ले  ली  गई  थीं  ।  यदि  ate  में  निगम

 भ्रनुचित कार्य  किया  हो  ?  क्या वह  किसी
 का  प्रतिनिधित्व होता  तो  ऐसी  चीजें  नहीं

 को  ऋण  दिलाने  के  व्यक्तिगत  रूप  से  पक्ष
 हो  सकती थीं  ।

 इनका  उत्तर  नकारात्मक  ही  होगा  |

 प्रबन्ध-संचालक पर  लगाये गये  भ्रारोप
 समिति  ने  संसद  को  are  अधिक  प्रणाली

 मिथ्या  एवं  भ्राघाररहित  हैं  ।
 बद्ध  निरीक्षण  की  दृष्टि  से  सदन  की  एक

 रिपोर्ट  की  कुछ  सिफारिशें सरकार  समिति  नियुक्त  कर  देने  के  लिये  कहा  है

 ने  स्वीकार  कर  लीं  हैं  कौर  कुछ  में  परिवर्तन  जिसके  लिये  सरकार  ने  इस  समय  बनाने

 किये  बिना  वह  उनको  स्वीकार  नहीं  करना  की  स्वीकृति नहीं  दी  है  ।  में  तो  समझता

 किन्तु  मेरा  विचार यह  है  fe  हूं  कि  सदन  की  यह  समिति  विकास  art

 सरकार  को  कुछ  सिफारिशें  स्वीकार  क्रम  में  बाघा  उपस्थित  करने  के  स्थान  पर

 करनी  चाहियें  जो  उसने  नहीं  की  हैं  ।  अत्यधिक  सहायक  बन  सकती  है  ।  ऐसे  निगमों
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 में  तो  इस  प्रकार  के  संसदीय  नियंत्रण  का  बाद ag  कहती  है  कि  कुछ  बातें  ऐसी

 होना  झ्रावश्यक  है  ।  बहुत  सी  बातें  ऐसी हैं  जिनमें  यह  देखा

 ~  गया  है  कि  इस  कमेटी  इस  कारपोरेशन
 समिति  ने  यह  भी  सिफारिश  की  है

 ऐसे  काम  किये  हैं  जिनसे  यह  मालूम  होता

 fe  उन  कम्पनियों  को  ऋण  नहों  दिया  जाना

 चाहिये  जिनके  प्रबन्धक  निगम  के  संचालक
 है  कि  उन  लोगों  ने  कुछ  फर्मों  को  पर  कुछ

 ५  आदमियों  को  सहूलियतें दी  हूं  ।  यह

 होंगे  ।  में  इससे  सहमत  नहीं  कि  हमारे  देश
 दो  तरह  की  जो  कंट्रैडिक्शन्स की  बातें  उन्होंने

 में  पक्षपात  रहित  व्यक्ति  नहीं  मिलेंगे
 ।

 की  उनसे  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि

 यदि  संचालक  के  नाते  वे  उन  कम्पनियों  में
 उनके  मन  में  असली  बातें  क्या  थीं

 रुचि  रखने  वाले  gmat  यह  wet  ही  हल

 करना  बड़ा  कठिन  हो  जायेगा  ।  में  तो  समझता  इसलिये  पब  हम  लोगों  को  बड़ी  मुश्किल

 हूं  कि  यह  समिति  स्थिति  की  वास्तविकता
 हो  जाती है  क  इसमें क्या  करें  ।  जो

 का  पता  लगान  में  असफल  रही  है  कौर  मेंट  नें  उसके  ऊपर  आदेश  दिया  है  वह  भी

 लियें  संचालक  के  कार्य  की  पूर्णरूपेण  हम  को  wea  नहीं  जंचता  ।  श्राप  जानते

 विक  झ्रालोचना  करना  भी  सम्भव  नहीं  हैं  कि  यहां  एक  बड़े  जिम्मेवार  इस  हाउस

 | |
 है  के  मैम्बर  ने  कुछ  प्रत्यारोप  लगायें  थे  झर  एक

 बड़ी  जिम्मेवार  संस्था  के  विरुद्ध  वह  आरोप दूसरे  यह  समिति  उन  कम्पनियों  के

 पट्ट
 जानें  का  कारण  जानने  में  ग्र सफल  लगाये  थे  जब  fe  वह  मेम्बर  साहब  इस

 रही  जो  ब्याज  न  दे  सकने  अथवा  देय  श्र  बैठते  थे
 ।

 में  समझता  हुं  कि  वह  इतने

 जिम्मेवार  fe  जब  उन्होंने  वह  आरोप
 कीमतों  का  भुगतान  न  करने  के  कारण  बन्द

 हो  गई  हैं  ।  इस  पर  समिति  ने  कोई  प्रकाश
 लगाये तो  ज़रूर  कुछ  gael  बातें  जानकर

 वे  आरोप लगाये  बिना  कुछ  जाने  हुये नहीं  डाला  है  समिति  को  इस  पर

 चना  करना  ऑ्रावश्यक  था  कि  निगम  ने  ठीक  झारोप नहीं लगाये होंगे नहीं  लगाये  होंगे  जब  कोई  भी  मेम्बर

 इस  प्रकार  का  प्रां रोप  लगाये  और  वह कायें  किया  अथवा  अ्रपनी  इच्छा  का  उचित

 प्रयोग  किया  है  या  नहीं  ।  समिति ने  मूल  मेंट  का  मेम्बर  हो  तो  में  समझता  हूं  कि  इसी

 तत्वों  पर  विचार  न  कर  छोटी-छोटी  बातों  तरह  से  कोई  बात  कहीं  से  सुन  कर

 लगा  दे  तो  वह  ठीक  नहीं  है  ।  उस  की  इतनी
 में  ही  भटक  कर  कुछ  साधारण  त्रुटियां

 कालने  का  ही  प्रयास  किया  है  |  ही  जिम्मेवारी  जितनी कि  एक  मिनिस्टर

 की  है  ।  किसी के  भी
 श्री  झुनझुनवाला  मध्य

 चेयरमैन  इस  रिपोर्ट के  ऊपर  काफी
 के  या  किसी  दूसरे  आदमी  के  विरुद्ध

 हम  कोई  आरोप  लगायें  तो  हमें  पुरे  तौर
 बहस हो  चुकी  है  अब  विशेष  कुछ  कहने

 की  तो  बात  नहीं  रह  गई  है  ।  हर  तरह से
 से  जांच  कर  लेनी  उसके  बाद  हमको

 ary  लगाना  चाहिये  ।
 ag  रिपोर्ट  यहां  पर  जांच  ली  गई  है  ।  रिपोर्ट

 में  यह  देखने  की  बात  है  कि  कमेटी  ने  जो  अब  कारपोरेशन के  ऊपर  लगाया

 हमारी  कमेटी  बैठी  ।  उसका  भी  मन रिपोर्ट दी  है  उसमें  खुद  उनका  aes  छिद्र

 नहीं  लगता  है  ।  एक  दफा  कमेटी कहती  है  कोई  से  क्लीयर  नहीं  है  ।  फिर

 कि  उन  लोगों  का  कोई  दोष  नहीं  है  ।  फिर  उसके  मेंट  कीਂ  जो  बाइंडिंग  उसके ऊपर  में
 र



 रण  औद्योगिक  वित्त  निगम  १२  R8uyv  जांच  समिति  का  प्रतिवेदन  १३५२

 कर  रहा  था  तो  वह  भी  हमको  इतनी  साफ  कहा fe  ऊ  मेरे  पास  नोट्स  वह

 नहीं  मालूम होती  है  ।  जिसका ot  यह  है  :  मेंने  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  को  देने  के

 संसद  में  पक्षपात  सम्बन्धी  लगाये  गये
 लिये कहा  था

 are  समिति  को  उचित  नहीं  जान  पड़े  तो  मेरा  केवल  यही  कहना  जैसा  कि  मेंने

 इस  लिये  निगम  को  श्रारोप से से  area  में  कहा  कि  एक  बड़े  जिम्मेवार

 मुक्त  कर  दिया  गया  है  ।  इस  प्रकार की  कुछ  ने  बड़े  बड़े  भारी  प्राणियों  के  विरुद्ध

 पक्षपात  रहित  धारणायें  बना  ली  गई  हैं  कि  आरोप  लगाये  ।  बड़ी  भारी  जिम्मेवार  संस्था

 जिन  झ्रावेदन-पत्रों  में  सभापति  अथवा  के  विरुद्ध  आरोप  लगाये  ।  तो  यहां  पर  हम

 चालक  कुछ  रुचि  लेते  हें  उनके साथ  शभ्रच्छा  लोग  बहस  मुबाहसा  कर  के  जो  कुछ  भी

 व्यवहार  किया  जाता  है  तथा  निगम  उन  चाहें तय  कर  लें  ।  हम  जो  कुछ भी  ठीक

 यौगिक  संस्कारों  के  प्रति  झुकाव  रखता  है  समझें  वह  क़ानूनी  तरीके  से  जो  चाहें  कर

 जिसमें  किसी  प्रसिद्ध  उद्योगपति  का  हाथ  परन्तु  इस.तरह  से  एक  तरह की  हवा

 रहता है  ।  जिन  बातों  के  प्राधिकार  पर  ऐसा  फल  जाती  है  कि  जो  कुछ  भी  सरकार  करती

 कहा  गया  है  उन  पर  समिति  ने  कुछ  नहीं  है  यानी  गवर्नमेंट  करती  वह  सब  खराबी

 बताया है  ।  सरकार  ने  इसका  श्रलग-अ्रलग
 को  एक  तरह  से  दबाने  की  नीति  ही

 निरीक्षण  किया  है  ate  समिति  के  इस  मेंट की  रहती  है  ।  तो  यह  सब  नोट  देख

 चार  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  कि  कर  तथा  कमेटी  से  यदि  उनके  पास

 साय  को  ध्यान  में  न  रख  कर  अधिक ऋण
 भी  प्रमाण  थे  उन्हें  लेकर  गवर्नमेंट  अच्छी

 सरल  दस्तों  पर  दिया  गया  है  ।
 तरह  से  यह  कह  साफ  साफ  कह

 कि  उन्होंने  जो  यह  नोट्स  दिये  गये  उनको

 जब  मेंने यह  पढ़ा  तो  समझा fe  भी  भ्रमणी तरह  से  देख  कर  भ्रच्छे  तरीके  से

 तहक़ीकात  करके  देख  लिया इन  में  भी बहुत  ठीक  है  ।  रिपोर्ट  भी  पढ़ी  तो

 वहां  पर  भी  कोई  इस  प्रकार  का  नहीं  भ्रौर  जितने  भ्रादमीं  हें  उन  के  विरुद्ध

 एवीडेंस  नहीं  था  जिससे  में  सोच  सकता  था  कुछ  भी  कहने  को  नहीं  है  ।  यह  बात  कहना

 कि
 यह

 सब
 बातें  इस  किस्म  की  हैं

 ।  परन्तु  बहुत  जरूरी  था
 ।

 इसको  में  इस  लिये

 मिसिज  सुचेता  कृपलानी  नें  अ्रपने  व्याख्यान  कहता  हूं  कि  बहुत  जिम्मेवार  आदमीं  इसके

 में  कुछ  बातें  बताई  कौर  उन्होंने  एक  बात
 अन्दर  जो  हमारी  इंडस्ट्री में  बहुत

 भ्र पनी  स्पीच  में  कहीं
 कि

 उन्होंने  यह  सब  ही  मुखिया  समझे  जाते  वह  इसके

 एवीडेंस  इसके  साथ  इस  रिपोर्ट  में  नहीं  लगाया  मैन  उन  के  खिलाफ  इस  प्रकार  के  भ्रारोप

 जैसे  हमारी  सरकार  बराबर यह  कह  दिया  थे  शोर  जो  भ्रच्छे  भ्रच्छे  काम  करने  वाले

 करती है  कि  ए  पब्लिक  इंटरैस्टਂ हम  फलां  देश के  उनके  विरुद्ध  भी  ऐसे  आरोप  थे  ॥

 बात  नहीं  कहना  चाहते  इसी  तरह से  सुचेता  हमें शौर  किसी  को  तो  उनमें  से  नहीं  जानता

 कृपलानी  ने  यह  कहा  कि  पब्लिक  इंटरैस्ट  में  पर  मिस्टर  शअ्रम्बेगांवकर के  साथ  तो  मेरा

 में  कड़ी  भाषा  नहीं  रखना  चाहती  कौर  करीब  चार-पांच  का  सम्बन्ध  रहा  1

 बहुत  सी  ऐसी  बातें  थीं  कि  जिनको  मेंने  रिपोर्ट  वह  बहुत  ही  स्ट्रिक्ट  आदमी  हैं
 ।

 उनके  प्रति  भी

 में  लिखना  मुनासिब नहीं  समझा  ।  में  नें  इस  व्यक्तिगत  आरोप  हमारे  लका सुन्दरम्  साहब

 में  कुछ  तत्व  देखा  ।  परन्तु
 wa  में  उन्होंने  ने  लगाया  जिसको  मेंने  पसन्द  नहीं  किया  ॥
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 [at  झुनझुनवाला

 उन्होंने  यह  कहा  कि  भ्रम्बेगांवकर  साहब  तरह  जांच  नहीं  की  इस  तरह  की  बातों
 को

 कमेटी के  मेम्बर  थे  पता  नहीं  शायद  ध्यान में  न  रख  कर  जरगर  कोई  व्योपारी  काम

 डाइरेक्टर का  भी  नाम  लिया या  करे  तो  ag  कहीं  ज्यादा भ्रच्छा  काम  कर  सकते

 लेकिन  कहा  कि  वहीं  जजमेंट  पर  बैठते  हैं  बजाय  इस  के  कि  एक  पेड  आदमी
 को

 शर  यह  fe  उन्होंने  रिपोर्टे  साइन  की  है  ।  नौकर  रख  कर  काम  कराया  जाय  ।

 मेरा  कहना  यह  है  कि  जजमेंट  पर  तो  वह  नैपोटिज्म  wie  फेवरेटिज्म  कोई  व्योपारी

 नहीं
 कैबिनेट

 बैठी  है  शौर  उन्होंने जो  कर  सकता  है  तो  में  नहीं  समझता  कि  कोई

 रिपोर्ट  को  साइन  किया  है  तो  अगर  सेक्रेटरी  पेड  श्रादमी  उस  से  कहीं  बरी  रह  सकता

 की  हैसियत  से  रिपोर्ट  साइन  कर  दी  तो  इस  यह  तो  व्यक्ति  की  ईमानदारी  पर  निर्भर

 के  लिये  यह  समझ  लेना  कि  उन्होने  इस  में  वह  किस  तरह  काम  करता कसे

 किसी  तरह  का  गोलमाल  किया  यह  इस  निर्णय  करता  उसके  ऊपर  निर्भर  है  :  पेड

 तरह  की  बात  हम  लोगों  जिम्मेवार  आदमी  ईमानदार  हो  सकता  है  तो  कोई  आदमी

 आदमियों  नहीं  कहनी  चाहिये  |  यही  भ्रानरेरी काम  करे  तो  वह  ईमानदार हो  सकता

 मुझे  कहना  है  ।  श्राप  कोई  पेड  को  पांच  हजार

 या  छः  हजार  तनख्वाह  दे  कर  रख  दें

 जो  कुछ  सजेशन्स  कमेटी  की  समझें  वहीं  ईमानदार  होगा  कौर

 से  किये गये  उनमें  से  एक  बात  यह  बताई  जो  सारा  समय  लगा  कर  काम  करेगा  वही

 गई  है  कि  यहां  पर  एक  पेड  चेयरमेन  रहना  ईमानदार  होगा  ,  कौर  जो  केवल  झ्रानरेरी

 होल टाइम  चेयरमेन  रहना  चाहिये  |  तरीक़े  से  अपना  समय  लगा  कर  काम  करेगा

 ठीक  होल  टाइम  पेड  चैयरमैन रहने  से  वह  ईमानदार नहीं  यह  हमारी  समझ

 यह  ठीक  है  कि  एक  आदमी
 प्रिया

 सारा  समय  में  नहीं
 |

 इसमें  लगायेगा  |  परन्तु क्या  इसकी

 आवश्यकता  जैसा  हमारे  भाई  तुलसीदास  अब  यह  कई  एक  सुझाव  दिये  गये  हैं

 जी  ने  सारा  समय  लगाने  की  कोई  कि  डाइरेक्टर्स जो  उनको  लोन  नहीं  देना

 ऐसी  भ्रावश्यकता  नहीं  है  कौर  में  तो  समझता  ये  ate  इसी  प्रकार  की  कई  बातें

 हूं  कि  हमारे  सर  श्री  रामजी  ने  जितना  काम  wer  गई  मेरी  समझ  में  ऐसा  करने

 किया  है  शर  जितने  अनुभवी  वह  उतना
 से  एक  बहुत  रिस्ट्रक्शन  र  दिक्कत हो

 अच्छा  आदमी  मिलना  मुश्किल  है  ।  उन  के  जायेगी  कि  जो भ्रच्छे फर्म्स  हैं  श्र जो तरक्की जो  तरक्की

 भ्रगेन्स्ट में  क्या  क्या  नहीं  प्रौढ़  क्या  कर  सकते हैं  उनको  लोन  न  तौर

 नुक्स  यह  तो  में  नहीं  परन्तु  जो  उस  सूरत  में  तो  जो  इस  कारपोरेशन का  उद्देश्य

 कुछ  उन्होंने  किया  वह  बड़ी  बुद्धिमानी  से  है  वह  पुरा  नहीं  होगा  ।  परन्तु  जो  काम  करने

 किया है  ।  नगर  आप  पेड  चेयरमैन  रखेंगे  वाल ेहैं  उनको एक  ऐसा  रिवाज़  कायम

 और  वाईसी सी०  एस०  लोगों  को  रखेंगे  तो  कर  चाहिये  कि  लोगों  के  मन  में  यह

 में  नहीं  समझता  कि  व्योपारी  शझ्रादमी  से  नहों  कि  चूंकि  वहां  पर  maw  डाइरेक्टर

 अधिक  ईमानदारी  से  वह  काम  कर  सकेंगे  ।  हैं  इस  लिये  उनको  वहां  पर  लोन  कौर  कर्जा

 जैसे  लगाये  गये  आरोप  ठीक  शादी  बड़ी  भ्रासानी  से  मिल  जायेगा  ।  हम

 सिद्ध  नहीं  हुये  ate  गवर्नमेंट  ने  भी  ae  लोगों  को  ऐसा  ट्रेडिशन  कायम  कर  देना  चाहिये
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 कि  ऐसा  नहीं  होगा  ।  बल्कि उन  आदमियों  दिया है  ।  समिति  के  अध्यक्ष कौर  सदस्यों

 ने  जो  जांच  की  है  शौर  सहायता  दी
 उस के  केस  जिनके  जानकार

 झ्रादमी  वहां

 पो रे दान  ज्यादा  सख्ती  के  लियें  सरकार  उन्हें  धन्यवाद  देना  चाहती

 क्लोस से  देखे  लोगों के  मन  में  इस  यह  संकल्प इस लिये  प्रस्तुत  किया  गया

 हैं  ।
 तरह  की  भावना  पैदा  होनी  चाहिये  atk

 पह  भावना  वहां  के  जो  अधिकारी  हैं  AK

 काम  करने  वाले  हैं  वह  यदि  चाहें  तो  जनता  सरकार  की  से  बोलते  म

 समिति  की  रिपो  पर  आलोचना  नहीं  कर
 के  मन  में  यह  भावना  पैदा  कर  सकते  हैं

 ।

 दुर्भाग्यवश  हमारे  देश  में  यह  भावना
 सकता ।  जो  कुछ  इसमें  कहा  गया

 में

 उसे  स्वीकार करता  हूं  ।  श्री  बंसल मान  है  कि  यदि  कारपोरेशन  के  किसी  afer

 कारी  से  किसी  की  दोस्ती  है
 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि

 रिपोर्ट  में  कुछ  परस्पर  विरोधी  चीजें  हैं  ।

 तो  यह  समझा  जाता  है  कि  बस  wa  तो  यह
 में  इन  बातों  को  सदन  के  समक्ष  नहीं  रखना

 जो  कुछ  काम  करेंगे  वह  सब  दबाव  से  करवा

 यह  भावना  राज  हमारे  मुल्क  में  फली  चाहता  क्योंकि  में  अनुभव  करता  हूं  कि

 समिति  के  लिये  बहुत  से  मामलों  के  सम्बन्ध
 हुई  इस  तरह  की  भावना  का  रहना  ठीक

 में  कोई  निश्चित राय  कायम  करना  बहुत
 नहीं है  ate  अधिकारी  लोगों को  चाहिये

 fe  वह  प्रश्न  झ्राचरण  ale  कार्रवाई  से
 कठिन  कार्य  है  ।  श्रीमती  सुचेता  कृपलानी

 ने  स्वयं  कहा  था  कि  पक्षपात  सिद्ध  करना
 यह  भावना  उत्पन्न  कर  दें  कि  जो  areal

 उनकी  जान  पहचान  के  हें  उनके  केस
 बहुत

 कोई  सरल  काम  नहीं  है  ।  समिति  की  रिपोर्ट

 में  कोई  निश्चित निर्णय  नहीं  दिया  गया
 स्ट्रीक्टली  जांचे  जायेंगे  ।

 किਂ  परिवार  पोषण  या  पक्षपात  का  प्रत्यारोप

 श्री  ए०  सी०  गाय  प्रभी  उस  सिद्ध हो  चुका  है  ।  सरकार के  संकल्प  की

 भाषा  भी  यही  है  कि  यह  आरोप  सिद्ध  नहीं  हुश्न दिन  डा०  लंका  सुन्दरम  ने  इस  वाद  विवाद

 को  प्रारम्भ  किया  तो  उन्होंने  मेरी  कुछ  ae  समिति  ने  सामान्य  रूप  से  यह  कहा  है

 व्यक्तिगत  निर्देश  किया  था  |  उन्होंने  मेरे
 fe  निगम  पर  यह  आरोप  लागू  नहीं  होता  ।

 समिति  के  निर्णय  कया  हैं  ?  श्री  बंसल  ने एक  ऐसे  भाषण  के  कुछ  भागों  का  उद्धरण

 किया  जो  मेंने  कुछ  मास  पूर्व  दिया  था
 |  प्रध्याय ४  की  निर्दोश  किया  है  ।  यहीं

 ~
 प्रयास  वास्तव  में

 विभिन्न  आरोपों  के उन्होंने यह  आशंका  व्यक्त की  है  कि  उस

 बेंच  से  उठ  कर  इस  बेंच  पर  बैठने  से  शायद
 सम्बन्ध में  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  इस

 अध्याय  को  ध्यान  से  पढ़ें  तो  उन्हे  ज्ञात  होगा
 मुझ  में  कोई  मूल  परिवर्तन  प्रा  गया  हो  ।  में

 ने  कुछ  लगाये थे  परन्तु  में  झपने
 कि  समिति ने  निगम  के  विरुद्ध  कुछ  नहीं

 उत्तरदायित्व  को  भलीभांति  समझता  हूं  ।  कहा  |  अधिकांश  मामलों  A-—FATS  में  से
 ~

 सात  शभ्रारोपों  के  सम्बन्ध  समिति  नें
 मुझे  खुशी  है  कि  सरकार  ने  इस  विषय  में

 जांच  करवाई  श्र  में  उस  जांच  की  उपपत्तियों  निगम  को  स्पष्ट  रूप  से  निर्दोष  ठहराया

 केवल  आरोप  संख्या  सात  के  सम्बन्ध  में का  मान  करता हूं  ।  में  भ्रनुभव से  नई
 बातें

 सीखने  के  लिये  सदैव  तैयार  रहता  हूं  ।  जो
 कि

 बहुत  महत्वपूर्ण  नहीं  है  समिति  ने

 यह  जांच
 दी

 है  कि  यह  श्रांशिक  रूप  से  सिद्ध

 सरकार  की  शर  से  हमने  श्रीमती
 हो  चुका है  ।  फिर  समिति  ने  कुछ  ऐसे  मामलों

 सुचेता  कृपलानी  ak  समिति  को  धन्यवाद  उल्लेख किया  जिनमें निगम  ने  अपने
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 ए०  सी०

 विवेक  का  प्रयोग  किया  है  ।  किन्तु  संसद  द्वारा  लकों  या  प्रबन्ध  संचालक  को  हटा  देना

 पारित  झ्र धि नियम के  अन्तर्गत  निगम  को  जैसे  उन्होने  कोई  दंडनीय  श्रपराध  किया

 इस  विवेक  को  प्रयोग  करने  का  पूरा
 af  हो  ।  में  सदन को  बतला  सकता  हूं  कि

 कार है  ।  हो  सकता  है  कि  किन्हीं  मामलों  में  १,  09,0  ०,०००  रुपये  में  जो  कि  सूद

 इस  fade  के  प्रयोग  के  बारे  में  निगम  से  के  रूप  में  दिये  केवल  चार  लाख

 मतभेद हो  ।  हम  यह  भी  मानते  हैं  किਂ  कोई  रुपये  शेष  वसूल  किये  जाने  १,  १३,०  ०,०००

 रुपये  वसूल  हो  चुके  हूं
 ।

 मेरे  विचार में  यह

 जा  सकता  है  किन्तु  श्राप  देखेंगे  कि  रिपोर्ट  में  इस  बात  का  प्रमाण  है  कि  यह  विनियोग

 एक  भी  वाक्य ऐसा  नहीं  है  जिसमें  समिति  ने
 निकाय  बहुत  प्रगति  तरह  काम  कर  रहा  है  ।

 इसी  प्रकार  केवल  १९,००,०००  रुपयों
 कहा  हो  कि  निगम  ने  दुर्भाव  से  काम  लिया

 हैया  निगम  के  किसी  संचालक या  प्रबन्ध
 को  छोड  कर  शेष  सब  किस्तें वसूल  हो

 संचालक या  किसी  aq  सम्बन्धित  व्यक्ति  चकी  ह  ।  मेरे  विचार  में  निगम  की

 ने  निगम  का  कुछ  धन  हड़प कर  लिया  है  वित्तीय  स्थिति  को  ध्यान  में  हुये

 या  इसका  दुरुपयोग किया  है  ।  इस  सदन  को  घबराने  की  श्रावइ्यकता नहीं

 है  ।  में  यह  कह  सकता  हूं  कि  औद्योगिक
 श्रीमान  सोनपुर को  छोड़कर  शोष

 वित्त  निगम  ने  न  तो  एक  परोपकारिता

 aa  विनियोग अच्छे  में  इस  समय  सोदपुर
 संस्था  की  तरह  कौर  न  हीं  प्रत् यधिक

 लाभ

 के  बारे  में  चर्चा  नहीं  करना  क्यों

 कि  हमनें इस  के  बारे  में  कोई  निर्णय नहीं
 कमाने  के  लिये  अपितु  केवल  एक  वित्तीय

 ca  की  तरह  काम  किया  इस  का  सिद्धांत
 किया  किन्तु  में  इतना  कह  सकता  हूं  कि

 यह  रहा है  कि  उद्योगों की  जितनी  सहायता

 सोदपुर  के  विनियोग  से  हम  संतुष्ट  नहीं

 हैं  ।
 हो  की  जाय  |

 कहा  गया  है  कि  बहुत  से  ऐसे  सेवायों

 जिन  मामलों  को  में  ने  सीमान्त  मामलें  ने  जिन  का  निगम  के  संचालकों  सम्बन्ध

 कहा  उनके  सम्बन्ध  में  हमें  स्मरण  रखना  औद्योगिक  वित्त  निगम  से  रियायतें

 चाहिये  कि  प्रौद्योगिक  वित्त  निगम  एक  तनया  हें  इस  सम्बन्ध  में  में  ने  विभिन्न  देशों  की

 प्रयोग है  ।  हम  ने  एक  नया  उद्यम  शुरू  किया  वित्तीय  संस्थाओं  के  कार्य  का  अध्ययन  किया

 aT  |  ga  सदन  ने  एक  अधिनियम पारित  में  ने  देखा  ह  कि  कहीं भी
 संचालकों

 किया  था  जिसके  औद्योगिक  वित्त  या  उनसे  सम्बन्धित  सेवायों  के  निगमों  से

 निगम  को  एक  स्वायत्त  निकाय  के  छप  में  ऋण  लेने  पर
 प्रतिबन्ध  नहीं  है

 और  न  ही

 स्थापित किया  गया  था  ।  यह  ea arta  भारतीय  अधिनियम  में  इस  प्रकार  का  कोई

 है  कि  एक  स्वायत्त  निकाय  को  अपने  कामों  प्रतिबन्ध है  ।  किन्तु  इस  बात  का  निर्णय

 को  विनियमित करने  का  कुछ  अधिकार  करना  fe  यह  प्रतिबन्ध  हो  य  न  सदन

 होना  चाहिये  ।  यदि  इस  प्रकार  के  विनियोगों  का  काम है  ।  यदि  बाद  में  सदन  यह  निर्णय

 के  बहुत  से  उदाहरण  तो  में  निगम  करता  है  कि  इस  पर  पूर्ण  रूप  से  प्रतिबन्ध

 को  दोषी  ठहराता  |  डा०  लंका  सुन्दरम्  ने  लगाया  जाना  तो  औद्योगिक  वित्त

 कुछ  ऐसे  शब्द  प्रयोग  किये  हैँ  जिनका
 शरथ  निगम  को  इस

 निदेश
 का  पालन  करना

 यह  है  कि  निगम  के  कुछ  कर्मचारियों या  पड़ेगा  ।  किन्तु  अधिनियम  के
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 3.0  इस  बात  के  लिए  कि  निगम  सरकार
 के

 विरुद्ध
 यह

 शिकायत
 है  कि

 सरकार

 उन  संवादों  को  जो  कि  संचालकों  से  ने  रिपोर्ट  के  साथ  अपना  निर्णय  भी  प्रकाशित

 सम्बन्धित
 हैं  कुछ  ऋण  दिये  हम  उस  कर  दिया है  ।  किन्तु  बहुत  से  मामलों में  यह

 पर  दोषारोपण  नहीं  कर  सकते  ।  इन  संचालकों  शिकायत  होती  है  कि  रिपोर्टो  अकाली  कर

 का  सम्बन्ध क्या  है  ?  कम से  कम  तीन  दी  जाती  हें  शौर  सरकार  अपनी  नीति  नहीं

 जिन  के  नाम  डा०  लंका सुन्दरम  बना  पाती  है  are  सिफ़ारिशों  को  कार्यान्वित

 ने  लिए  हैं  किसी  ऋण  लेने  वाले  समवाय  नहीं  करती ।  इस  मामले  में  सरकार  ने

 प्रोਂ  गाडगिल के  संचालक  नहीं है  दीघ्रतापुवंक  काम  किया  है  सरकार

 तो  उस  सहकारी  समवाय  के  संचालक  बधाई की  पात्र  है  ।  किन्तु रब  यह  सरकार

 भी  नहीं हैं  ।  एक  व्यक्ति के  मामले  का  प्रप राध  हो  गया  है  ।  में  चाहता  हूं  कि

 को  छोड़  ऋण  लेने  वालें  संवादों  सदन  इस  को  स्मरण  रखे  कि  औद्योगिक

 में  इन  संचालकों  का  जो  हित  उस  का  कुल  वित्त  निगम  एक  उधार  देने  वाला  संगठन

 मूल्य  कुल  पूंजी  का  केवल  ०.  १०५  प्रतिशत  है  ait  हम  नहीं  चाहते  कि  इस  निगम  के

 होगा  to  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  बारे  में  अनिश्चित  काल  तक  कोई  निर्णय

 चूंकि  किसी  संचालक  का  किसी  समवाय  न  किया जाय  इसलिये  सरकार  ने  यह

 से  सम्बन्ध  इस  लिए  निगम  उस  संमावाय  समझा  कि  सरकार को  इस  पर  निर्णय  करना

 को  कोई  शुचिता  रियायत  दे  रहा  है  ।  चाहिये  ax  इसे  रिपोर्ट  के  साथ  प्रकाशित

 बेकिंग  अधिनियम  करना  चाहिये  मुझे  इस  बात  का  खेद  है  कि

 जिसकी  ax  निर्देश  किया  गया  यह  इसमें कुछ  देरी  हुई  ।  इसमें  देरी  का

 उपबन्ध  है  fe  किसी  समवाय  को  जिसका  कारण  यह  है  कि  हम  इस  रिपोर्ट  पर  उचित

 विचार  करना  चाहते  थे  ।  इस  पर  कई  बार किसी  बैंक  के  संचालक  से  सम्बन्ध  बिना

 ज़मानत  के  कोई  ऋण  नहीं  दिया  जा  सकता  |  उच्चतम  स्तर  पर  विचार  किया  गया  था

 औद्योगिक  वित्त  निगम  बिना  जमानत  के  यदि इस  रिपोर्ट  पर  सरसरी  तौर  पर  विचार

 किया  जाता  तो  यह  संकल्प  के  साथ कोई  ऋण  नहीं  देता  ।  अत :  बेकिंग  at

 समवाय  भ्र घि नियम  के  उपबन्ध  के  दृष्टिकोण  बहुत  पहिले  प्रकाशित
 की

 जा  सकती
 थी  ।

 से  भी  प्रौद्योगिक  वित्त  निगम  ने  कोई  गलत  किन्तु  हम  इसे  उचित  महत्व  देना  चाहते

 थे  | या  श्रुति काम  नहीं  किया  ।

 एक  कौर  झ्रारोपਂ
 यह  है  कि  ऋण  देने

 में  निगम  ने  सब  के  साथ  समान  व्यवहार  कुछ  माननीय  सदस्यों  संकल्प  के

 नहीं  किया  ।  किन्तु  जैसा  कि  समिति के
 शब्दों  पर  आपत्ति  उठाई  है  विशेषकर  इसके

 अध्यक्ष  ने  स्वयं  कहा  है  यह  कोई  भ्र साधारण  प्रथम  भाग  जो  कि  पक्षपात  के  अलाप

 बात  नहीं  है  ।  यह  न  तो  मनोवैज्ञानिक रूप  के  सम्बन्ध  में  है  ।  में  ने  यह  पहिले  ही  बता

 दिया  है  कि  इस  समिति  की  भ्रध्यक्षता  ने
 से  स्वाभाविक  है  कौर  न  ही  क्रियात्मक  रूप

 से  संभव  ai  कि  far  भिन्न  समवायों  स्वयं  यहां  यह  कहा  था  कि  इस  आरोप  को

 की  वित्तीय  या  वाणिज्यिक  स्थिति  भी  आसानी  से  सिद्ध  नहीं  किया  जा  सकता  जिसका

 fra  भिन्न  होती  हैं  ।  चूंकि  स्थितियां  एक  रथ  यह  है  कि  वह  समिति  इस  आरोप  को

 समान  नहीं  इस  लिए  उन  के  साथ  सिद्ध  नहीं  कर  सकी  ।  जब  उस  समिति  ने

 इस  मामले  में  संयत  भाषा  का  प्रयोग  किया समान  व्यवहार  भी  नहीं  किया  जा  सकता  ॥
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 ए०  सी०  गुहा

 तो  जो  कि  श्रत्यघधिक  उत्तरदायी  डा०  लंका  सुदूर  :  में  एक  स्पष्टीकरण

 कैसे  नियत  भाषा  का  प्रयोग  करती  ।  करना  चाहता  हूं  ।  माननीय  मंत्री  यह

 ary  ura  विनियोगों  के  बारे  में  संकेत  कर  रहे  हें  कि  में  ने  कुछ  इस  प्रकार

 लगाये  गये  हूं  ।
 में  यह  बताना चाहता  हूं

 का  संकेत  किया  है  कि  प्रबन्ध  संचालक  ak

 कि  जिन  पांच-छे  मामलों  की  ऑ्रालोचना  की  श्री  झम्बेगांवकर  सम्बन्धी  हैं  मेरे  पास  यह

 गई  है  वह  एसे  हैं  जिनमें  निगम  स्थापित  होने  रिकार्ड  है  ।

 के  बाद  सबसे  पहिले  ऋण  दिये  गये  थे  आरम्भिक

 अवस्था  में  इस  निगम  या  सरकार  को
 श्री  ए०  सी०  गुहा  :

 में  |  यह  नहीं

 निगम  की  प्रक्रिया  या  कार्य  प्रणाली  के  बारे  में
 कहा  कि  उन्होंने  सुझाव  रखा  था  i  में

 केवल  यह  कह  रहा  था  कि  नामों  की  समानता
 अधिक  निश्चित  जानकारी  नहीं  थी  i  उस

 समय  इसका  जो  प्रबन्ध  संचालक  था
 के  कारण  उनके  मस्तिष्क  में  इस  प्रकार  की

 वह

 ya  निगम  में  नहीं  है  ।  यद्यपि  यह  निगम  भावना  उत्पन्न  हो  सकती है  ।

 वित्त  मंत्रालय  के  अधीन  कार्य  कर  रहा  इसके  बाद  उन्होंने  पुछा  कितने

 faa  मंत्रालय  तथा  उद्योग  मंत्रालय  दोनों  कर्मचारी  प्रबंध  संचालक  अथवा  संचालकों

 ही  इस  निगम  के  कार्य  का  समायोजन कर  रहे  के  संबंधी  हूं  ।  मेरा  विचार  है  कि  एक  भी

 उस  समय  इस  निगम  के  जो  दो  मंत्री  कर्मचारी  प्रबंध  संचालक  अथवा  अन्य

 प्रभारी  थे  wat  जीवित  नहीं  हैं  ।  संचालकों  से  सम्बंधित  नहीं  है  ।  लेकिन

 में  समझता  हूं  कि  इस  निगम  की  स्थापना  संचालकों  को  विषय  &  में  निश्चित  से

 के  दो  ay  के  बाद  उद्योग  मंत्री  के  रूप  में  नहीं  कह  सकता  हु  ।

 बोलते  हुए  डा०  एस०  पी०  मुकर्जी  ने  इस
 डा०  लंका  सुन्दरम  :  कहने के  पूर्वे

 निगम  के  कार्य  की  प्रदोयंसा  की  थी  ।
 कर  लीजिये  ।

 डा०  लंका  सुन्दरम
 उस

 दिन  बड़े  aaa
 श्री  wo  सी ०  मेरा  विश्वास

 गए  |  उन्होंने  सरकार  पर  कई
 प्रकार

 के  लगाए  परन्तु  उनका  दृष्टिकोण
 है  कि  एक  भी  कर्मचारी  किसी  संचालक

 का  सम्बंधी  नहीं  है  ।  कम  से  कम  प्रबंध
 नितांत  पक्षपात  था  ।

 संचालक  का  कोई  रिश्तेदार  नहीं  है  यद्यपि

 एक  उदाहरण  लीजिए  ।  इस  निगम
 बिना  जोखिम  के  निश्चित  रूप  से  यह  कहना

 में  कार्णिक  नाम  का  एक  व्यक्ति  था  ।  डा०  संभव  नहीं  है  ।  कौर  फ़िर  किसी  भी  व्यक्ति

 के  विचार  में  वह  प्रबन्ध  संचालक  के  लिये  संम्बंधी  होना  उसकी  अयोग्यता

 का  सम्बन्धी  था  |  वर्तमान  प्रबन्ध  संचालक
 नहीं  भान  लेना  चाहियें  ।

 का  कार्णिक  नाम  का  एक  सम्बन्धी  है  परन्तु
 डा०  लंका  सुन्दरम

 :  क्या  श्राप  बताने
 वह  औद्योगिक  वित्त  निगम  में  नहीं  अपितु

 पुना  सें  एडवोकेट  है  ।  इस  के  पश्चात  डा०
 की  छपा  करेंगे  कि  सोनपुर में  कुल  कितनी

 पूंजी  का  विनियोग  किया  गया  था  ?
 सुन्दरम  श्रम्बेगांवकर  के  नाम  मात्र

 से  यह  मानसून  लगाने  लगे  कि  उसका  प्रबन्ध  श्री  ए०  सी०  सोनपुर  के  सम्बंध
 संचालक  उस

 का  नाम  सोनालकर  में  एक  को  उठो  7  लगभग  चौंतीस  सिफारिशों

 कुछ  सम्बन्ध  होगा  |
 हें  और  हम  नें  लगभग सभी  स्वीकार  कर  ली
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 हैं  ।  श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी  ने  इस  सिफारिश  श्री  ato  यह  सब  ऋण

 की  कौर  संकेत  किया  कि  औद्योगिक  वित्तीय  ही  नहीं  है  ।  मेंने  ऋण  के  बारे  में  कहा  था

 निगम  द्वारा  लिये  गये  किसी  भी  उद्योग  का  कि
 वहू  ५०  लाख  रुपये  है  ।  निगम  द्वारा

 सरकार  की  सहमति  अथवा  अनुमोदन  के  कार्यभार  लेने  पर  उसमें  कुछ  कौर  पूंजी

 बिना  क्रय  अथवा  निबटारा  नहीं  किया  जाना  लगा  दी  होगी ।

 चाहिये  ।  सरकारी  संकल्प  में  बताया  गया  है
 डा०  लंका  स्न्दरम्  में  कुल  पूंजी fe  प्रौद्योगिक  वित्तीय  निगम  द्वारा  mit

 तक  केवल  एक  उद्योग  का  कार्यभार  लिया  विनियोग  जानने  के  लिये  उत्सुक  हूं
 ।

 गया  है  कौर उस  के  सम्बंध में  एक  निश्चित

 नीति  निर्धारित  करना  समय  से  पूर्व  है  क्योंकि
 श्री  ए०  ayo  यहं  ब्याज  सहि

 वित्तीय  निगम  स्वायत्त  शासित  प्  लाख  रुपये  है  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों

 निकाय  है ।  में  सदन  को  यह  श्रीनिवासन दे  दूं  कि
 ने  ग्रत्तबाधा  डालकर  पुछा  कि  करदाताश्ों

 के  रुपये  के  सम्बंध  में  क्या  किया  गया है  । सरकार  की  पूर्ण  स्वीकृति  ate  परिचय  के

 कुछ  नहीं  होगा  ।  सोनपुर  गिलास
 जब  औद्योगिक  वित्तीय  निगम  आरम्भ  किया

 गया  उस  समय  सरकार  के  पास वर्क्स  के  विषय  में  हम  पण  गम्भीर  हें  तथा

 मेरा  विचार  है  कि  इस  विषय  की  जांच  केवल  २०  प्रतिशत  wat  थे  जब  कि  ८०

 करने  के  लिये  हाल  ही  में  एक  वार्त्ता  समिति  प्रतिशत  शेयर  दूसरी  निकायों  के  ala
 a.

 भी  स्थापित  की  गई  है  ।  म॑  स्पष्ट
 ea  थे  जिनमें  रिज़र्व  बैंक  का  २०  प्रतिशत  भी

 से  यह  प्रकट  कर  दूं  कि  सोदपुर  गिलास  सम्मिलित है  ।  उस  समय  यह  बैंक  राष्ट्रीय

 ्
 में  पूंजी  विनियोग  से  हम  प्रसन्न  नहीं  संस्था  नहीं  थी  ।  wa  रिजर्व  बैंक  के  दोपहर

 a  |
 ्  |  मिलाकर ४०  प्रतिशत  देश्रर पर सरकार पर  सरकार

 का  अधिपत्य  है  ६०  प्रतिशत  ७

 डा०  लंका  सुन्दरम च्च् च्  :
 कुल  पूंजी  विनियोग  गेर  सरकारी  निकायों  द्वारा  अधिकृत  है  |

 कितना  है  ?  art  तक  उसमें  कितनी  इन्हें  कठिन  संचालक  भेजने  का  अधिकार

 लगाई  गई  है  ?
 है  शर  यह  संचालकਂ  ५  के  मालिकों  द्वारा

 श्री  To  ayo  गुहा  :  सोनपुर  गिलास
 चुने  जाते  हैं  ।  यह  बात  नहीं  है  कि

 आद्योगिक  वित्तीय  निगम  केवल  सरकारी
 ्  को  लगभग  ५०  लाख  रुपये  का  कुल

 ऋण  दिया  गया  है  ।
 द्रव्य  MAA  करदाता  के  धन  की  ही  व्यवस्था

 कर  रहा है  ।

 श्री  नम्बियार
 :  बहुत कम  है  ।

 जिस  ऋण  का  बार  बार  जिक्र  किया  गया

 श्री ए०  सी०  गुहा  :  १५  करोड़  रुपये
 है  उस  लेन  देन  पहले  कुछ  महीनों

 की
 तुलना  में  यह  बहुत  कम  है

 ।
 १६४८  के  अन्तिम  भाग  अथवा  EVE  के

 श्री  तुलसीदास  :
 तब  विंमान  प्रबंध आरम्भ में  हुआ  था

 मेरा
 विचार  है  यह  ५०  लाख  रुपये  से  अधिक

 संचालक  नहीं थे  ।  वह  भ्रालोचना
 &

 के  लक्ष्य  नहीं  बनाये  जा  सकते  हें  ।  समिति

 के  प्रतिवेदन  में  इस  प्रकार  का  कोई  संकेत डा०  लंका  सुन्दरम  :  प्रतिवेदन  के
 पृष्ठ

 पर  यह  रक़म  ६४  लाख  रुपये  बताई  नहीं  है  कि  प्रबंध  संचालक  अथवा  चेयरमैन

 गई  है  ।  या  बोर्ड  ने  कोई  बेईमानी  की  है  ।
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 [at  पु  ato

 वह  तर्कशास्त्र  के  गलत  नियमों
 हमारे  पास  यह  बताने  के  कोई

 प्रमाण  नहीं  है  कि  कार्यपालिका  समिति  द्वारा  की  प्रो  रहे  हैं  ।  मेरा  विचार है  वह

 fea  सीमा  तक  मत  मांगने के  लिए  प्रार्थना
 प्राचीन  भारतीय  ah  का  ऑभ्रालम्बन  लेकर

 की  गई  थी  ।  हो  रहे  ि. ह “पर्वतों  बुद्धिमान  धूमिल

 aia  में  ant  लग  रही  है--घूं

 समिति  की  महत्वपूर्ण  सिफारिशें
 के

 कारणਂ
 लेकिन  gat  और  दिशाओं  से  भी

 यें  (१)  पूरे  समय  वाले  कारमेन  की
 त्र  सकता है  ।  उदाहरण डा०  लंका

 (२)  प्रबंध  संचालक  के  हाथों में  सुन्दरम्  की  सिंगार  से  भी  धुएँ  का  उद्गम  हो

 शक्ति  केन्द्रित  करने  के  संबंध  में  सकता है  लेकिन  इससे  हमें  यह  परिणाम

 ate  (३)  कार्यपालिका  समिति  की  शक्ति  |  नहीं  निकाल  लेना  चाहिये  कि  डा०  लंका

 हमने  पहली  सिफारिश  मान  ली  है  को  लग  गई  है
 ।  में

 दूसरी  सिफारिश wat  प्राय  समाप्त हो  जाती  सदन  को  बता  दूं  कि  जैसी  डा०  लंका

 है  ।  तीसरी  सिफारिश  भी  करीब  करीब  की  अझ्राशंका  औद्योगिक  वित्तीय  निगम

 स्वीकार कर  ली  गई  है  ।  उन्होंने यह  भी  नहीं  लग  रही  है  ।

 सुझाव  दिया  है  कि  इसका  नास
 डा०  लंका  सून्वरम् : क्या में क्या  में  एक

 समितिਂ  से  बदल  कर  समितिਂ  रख
 पूछ  सकता  हूं  कि  सरकार  सोदपुर  गिलास

 दिया  जाय
 ।  अघिनियम  संशोधन के  वर्क्स  पर  संकल्प  कब  तक  प्रकाशित

 समय  इस  नाम-परिवर्तन  पर  विचार  किया
 करने  का  विचार  रखती  है  ?

 ।  कार्यपालिका  समिति  के  seer

 और  कार्यों  को  नियंत्रित  करने  का  काम  बाद  श्री  एण्  सी०  में  इस  प्रस्ताव

 में  चलकर  बोर्ड  पर  ही  है  ।  हम  सरकार की  कठिनता  स्वीकार  करता  हूं  ।  में

 are  से  यह  नहीं  कह  सकते  कि  बोर्ड  को  कोई  निश्चित  तिथि  नहीं  बता  सकता  ।

 किसी  उप-समिति  अथवा  स्वयं  अपनी  ही  लेकि  हम  शीघ्र  ही  निर्णय  करने  वाले  हैं  +

 किसी  समिति  के  मौत  काम  नहीं  करना  सरकार  तथा  स्वयं  में  डा०  लंका  सुन्दरम

 चाहिये था  से  ज्यादा  इस  बात  के  उत्सुक  है ं|

 मेरा  विचार है
 कि  aa  अपनी  इसके  सभा  १३

 बात  समाप्त  करनी  चाहिये  ।  में  डा०  लंका  १९५४  के  एक  बजे  तक  के  faa

 सु न्दरम्  की  बात  का  एक  बार  निर्देश  स्थगित हुई  ।


